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 3793.  बिजली  के  लिए  समान  टेरिफ  निर्धारित  Fixation  of  Common  Tariff

 करना
 for  Power  59

 Under  Trials  in  Jails 3794.  जेलों  में  विचाराधीन  कैदी  59

 3795.  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतिक्षा  Waiting  List  for  Tele-

 phones i  ied  60
 सुचा

 3796.  देश  मं  अवध  रूप
 से  हथियार

 बनाने  Unearthing  of
 Mlicit

 Arms

 60 वाल  कार खान  का  TAT  लगना  Factories  in  the
 country

 3797.  सिगरेटों  का  मूल्य  Price  of  Cigarettes

 3799.  बेट ेपतरा  शहर  में  डाकघर  कॉ  भवन  Post

 Bametara

 Office  Building  in

 61

 3800.  मध्य  प्रदेश  हथकरघा  उद्योग  का  Development  of  Handloom

 विकास  Industry  in  Madhya  Pra-

 desh

 3801.  काल  धन्नीरामक्कम  स्थित  साल्ट  Revised  Estimates  of  Salt

 वाटर  बेरियर  का  संशोधित  प्रकाशन  Water  Barrier  at  Than-

 nirmukkom  in  Kerala  62

 3802.  ante  पन  बिजली  काल  Clearance  of  Kakkad  Hydro-
 Electric  Project  Kerala  62 को  स्वीकृति

 3803.  लौटकर  पेरियार  att  पे रिंग कुट्टी  पन  Advance  Project  Report
 on  Lower  Periyar  and बिजली  योजनाश्रों  के  बारे  में  शझ्रम्रिम

 परियोजना  प्रतिवेदन
 Perinjakutty  Hydro
 Electric  Schemes  63

 3804.  इलाहाबाद  में  फरक्का  को  सिचाई  Requirement  of  Water

 for  Irrigation  Projects परियोजनाओं  के  लिए  पानी  की

 आवश्यकता
 from  Allahabad  to  Fara-

 kka  63

 3805.  केन्द्रीय  हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  Meetings  of  Central  Hindi

 Advisory  Committee  64 बठक

 3806.  सूक्ष्म  तरंग  प्रणाली  Microwave  system  64

 3807.  राष्टीय  औद्योगिक  विकास  निगम  के  Foreign  Tours  of  Managing

 प्रबंध  निर्देशक  BIT  मुख्य  परामर्श  दाता
 Director  and  Chief  Con-

 sultant  of  NIDC
 का  विदेशों  काਂ  दौरा

 (vi)



 धरता ०  To  सख्या  पेज
 US8.Q.  No  विषय  SUBJECT  PaAqss

 3808.  सीमेंट  का  आयात  करने  से  एजेटों  द्वारा  Refusal  for
 Import  of

 Cement  into  Delhi  Terri- दिल्‍ली  fa  में  इंकार
 tory  by  Agents  68

 3809  Atomic  Power  Station  in पश्चिम  बंगाल  में  परमाणु  बिजली

 घर  West  Bengal

 3810  एसोसिएशन  arm  इंडियन  इंजी  निर्धारण  Report  of  Survey  by  Asso-

 retell  के  सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन
 ciation  of  Indian  Engi-

 neering  Industry

 3811  तमिलनाडु  टेलीफोन  कमीशन  Telephone  Connections  in

 Tamil  Nadu  70

 3812  राष्टीय  कपड़ा  निगम  म  प्रबंध  निदेशक  Post  of  Managing  Director

 in  National  Textile  Cor का  पद
 poration

 3813  भ्रजध्या  टेक्सटाइल  दिल्‍ली  में  Post  of  CEO  in  Ajudhia

 पी०  ई०  श्र ०  का  पद
 Textile  Mill,  Delhi  71

 3814  डाकघरों  में  नियतकालिक  जमा  खातों  Opening  of  Time  Deposit
 Accounts  with  Post का  खोला  जाना
 Offices  12.0

 3815  न पर्वेतीय  तथा  पिछड़  क्षेत्रों  एस०  ए०  Opening  of  SAX  Telephone

 एक्स ०  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  खोला  Exchanges  in  hilly
 end backward  areas  72

 जाना

 पांचवीं  योजना  के  मसौदे  को  अंतिम  रूप  Finalisation  of  draft  Fifth 3816

 दिया  जाना
 Plan

 3817  aq  1972-73  से  जलाई  1974  Sanction  of  Irrigation  and

 Power  Schemes  from
 तक  सिंचाई  ale  बिजली  योजनाश्रों

 73
 का  मंजर  किया  जाना

 1972-73  to  July,  1974

 3818  य  नियमों  a  बीच  प्रतिद्वित्दता  क  कारण  Crisis  in  DVC  due  to  inter

 union  rivalries  15.0
 दामोदर  घाटी  निगम  में  संकट

 3819  arr  मुखर्जी  द्वारा  नेताजी  बोस  Screening  of  film  on  Netaji

 पर  बनाये  चलचित्र  का  दिखाया  जाना
 Bose  by  Shri

 Ashia
 Mukherjee  18-14

 3820  स्वर्गीय  रासबिहारी  बोस  wit  उनक  Honouring  the  late  Rash-

 behari  Bose  and  his  col-
 सहयोगियों  क  प्रति  चादर  प्रकट  करना

 leagues

 3821  प्रक्षेपण  विज्ञान  के  विकास  a  लिये  Production  of  I.B.M  and

 झाई  ०बी०एम०  तथा  वाईसी ०बी  ०
 I.C.B.M.  for  Development

 एम०  का  उत्पादन
 for  Science  of  Projectiles

 (viii)



 पता  To  संख्या

 U8.Q.
 ०

 विषय  SuBsEct  Pages

 15 3822.  aac  किस्म  की  फिल्मों  का  उत्पादन  Production  of  quality  Films

 3823.  पावर  फेमिना  स्मो दस  इंडीज  इन
 News  item  captioned  Po-

 wer  Famine  smoothers  in-
 बंगाल  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 dustry  in  Bengal

 382 4  भारत  में  उद्योगों  द्वारा  ‘td  कीਂ  Foreign  know  how  on  Turn

 भ्राता  पर  विदेशों  से  key  basis  sought  by  In-

 dustries
 i in  India

 कारी  प्राप्त  किया  जाना

 3825.  नागालैंड  के  गांवों  मं  क्रय  Curfew  in
 Nagaland  Vil-

 lages.,  (6

 Absorption  of  Educated  Un- 3826.  उड़ीसा  में  शिक्षित  बेरोजगारों  अर

 बेरोजगार  इंजीनियरों  का  नौकरियों  म  employed  and  Unemploy-
 एते  Engineers  in  Orissa *  77-78

 खपाया  जानां

 3827.  पांचवीं  योजना में  उडीसा  में  कमी  की  Irrigation  of  Land  in  Ori
 =

 सिचाई
 in  Fifth  Plan  (  8

 3828.  हरिजन  फैमिली  लीव  विलेजਂ
 News  item  captioned  “22

 हिचक  क  अ्रन्तगत  समाचार  Harijan  Families  Leave

 Villages  78

 3829  निबल  att  विकलांग  स्वतंत्रता  Homes  for  Aged,  Infirm  and

 सेनानियों  के  लिये  श्रीवास  केन्द्र  Physically  Handicapped
 Freedom  Fighters  79

 3830.  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिये
 आवास

 Admission  to  Homes  for

 केन्द्रों  में  भर्ती
 Freedom  Fighters  ह

 3831  मध्यਂ  में  Completion  of-building  and

 केन्द्र  की  इमारत  द्रोह  टास मीटर  का
 transmitter  of  AIR  Sta
 tion  at  Rewa,  M.P  80

 निर्माण  परा  होना

 38  शीत  बाघ  पर  डाक  टिकट  जारी  करना  Postal  stamp  on  white  tiger  80

 3833  बाणसागर  बाँध  परियोजना  Bansagar  Dam  Project  81

 3834  दनादन  मिश्र  जिन्होंने  1921  Restoring  land  to  Janardan

 क  आन्दोलन  में  भाग  लिया  को
 Mishra  Parmesh  who  took
 active  part  in  192]

 उनकी  भूमि  वापस  दिलाना  movement  81

 3835  उत्तर  प्रदेश  को  सीमेंट  की  सप्लाई  Supply  of  cement  to
 nectar

 Pradesh

 3836.  राजमहल  डिवीजन  के  भूत पू वं  पूर्वी
 Indian  Citizenship  for  for-

 mer  Kast  Pakistan  refuge- पाकिस्तान  से  ध  को

 भारतीय  नागरिकता  प्रदान  '  करना
 es  in  Rajmahal  Division  82

 (ix)



 अता ०  Yo  संख्या
 पक्ष

 US.Q.  N  विषय  SuBIEC  T  Paqss

 3837.  कलकत्ता  म  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  New  Telephone  connections
 in  Calcutta

 3838.  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  बम्बई  Demands  of  Workers  and

 Employees  of  the  Bhabha श्रमिकों  att  कर्मचारियों  की  मांग
 Atomic  Research

 Cane, Bombay

 3839  रक्षा  मंत्रालय  में  उधार  लिए  स्टेनो
 Absorption,  Confirmation

 and  fixation  of  Seniority ग्राहकों  को  खपाया  स्थाई  किया

 जाना  तथा  उनकी  वरीयता  का  निर्धारण
 of  Loanee  Stenographers
 in  Ministry  of  Defence  84

 3840
 १५:

 मंत्रालयों  म॑  सलाहकारों  की  सेवा  Retirement  Age  of
 DOWISEES  ~

 निवासी  की  in  Ministries  8  o

 3841  राष्ट्रपति  के  चुनाव  उम्मीदवारों  Opportunity  to  Candidates

 की  आकाशवाणी  ait  टेलीविजन  पर  for  Presidential  Election

 अपना  दृष्टिकोण  स्पष्ट  करने  का
 to  Explain  their  Election

 Perspectives
 es  on

 aa  and अवसर  TV  85

 3842.  कोल्लेगल  मसूर  जिला  (  कर्नाटक )  Sanction  for  UDUTHORE

 में  उदुथोर  परियोजना  की  मंजूरी  Project
 in  Kollegal  Taluk

 in  Mysore
 District  (Rate nataka)

 3843  दिल्‍ली क  अधीन  Reopening  of  पानस  Fan

 बिजली के  पंखे  बनान  क  कारखाने का
 Unit  under  General  Flour

 Mills,  Delhi  86
 फिर  से  चालू  किया  जाना

 384  सिनेमा  तथा  गेर-सरकारी  वाणिज्यिक  Ban  on  construction  of

 भवन  बनाने  पर  प्रतिबंध  Cinema  and  Private  Com-

 mercial  Buildings

 3846  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  al  Application  of  Third  Pay
 Commission  Recommen पांडिचेरी  मं  कमंचायिों  पर  लागू

 किया  जाना
 dations  to  Staff  in

 Ronde
 cherry

 3847  टेक्निकल  प्रिट  कराने  के  लिय  बाबी  Sending  of  Negatives  of  Film

 फिल्म  के  नेगेटिव  चित्रों  को  ब्रिटेन  भेजा  Bobby  to U.  K.  for  mak-

 ing  Technicolour  Prints  88
 जाना

 3845.  बलेट  र्फ  कांच का  उत्पादन  Production  of
 a  Proof Glass  89

 3849  News  Report  on  Unfurling स्वतंत्रता  दिवस  पर  झंडा  फहराया  जाना

 क  बारे  म  समाचार
 of  Flag  on  Independence

 Day  89

 ष्टि
 3850.  टेलीफोन  बिलों  का  जारी  किया  जाना  Telephone  Bills

 (x)



 श्रता ७ प्र० संख्या प्रण  संख्या

 U.S.Q.  No.  विषय  SUBJECT  PAGES

 3851.  कोका  कोला  द्वारा  भारतीय  Production  of  Orange  and

 Soda  with  Indian  Brand
 नाम  से  कौर  कौर  मोड्डा  बनाया  name  by  Coca  Col
 जाना  tlers  e

 a
 pale  90

 Production  of  Soft  Drinks
 385  2.  कोका  कोला  बोटल सं  द्वारा  भारतीय

 नामों  से  सोफ्ट  पेय  पदार्थों  का  उत्पादन
 with  Indian  Names  by
 Coca  Cola  Bottlers  99--91

 385  3.  ग्लैक्सो  लै बेर ट्रीज  लिमिटेड  द्वारा  Manufacture  of  Biscuits  by
 Glaxo  Laboratories  Limi-

 बिस्कुटों  का  बनाया  जाना भ्  ted  91

 3854.  अ्रपनी  लाइसंस  क्षमता  से  afar  Companics  Manufacturing

 उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियां  in  Hxcess  ‘of  their

 Licenssed  Capacity

 Production  in  Excess  of
 3855.  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कम्पनी  द्वारा

 लाइसस प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन
 Licensed  Capacity  by
 Britannia  Biscuit  Com-

 pany  92.93

 टेलकम  पाउडर  कौर  ट  लोजन्जिजਂ  Licence  to  Glaxo  Labora-

 3856  tories  for  Manufacture  of
 के  निर्माण  के  लिये  ग्लैक्सो  लैबोरेटरीज

 Talcum  Powder  and
 को  लाइसेंस  देना  93 Throat  Lozenges

 Scheduled  Castse  and  Sche-
 3857.  भ्रनुसुचित  जातियां  एवं  अनुसूचित  जन

 ducled  Tribes  Orders
 जातियों  का  श्रादेश  )  विषयक

 (Amendment)  Bill  93

 3858.  जोगीਂ  जाति  क  व्यक्तियों  का  उत्थान  Upliftment  of  Persons  be-

 longing  to  Jogi  Caste  93

 3859.  इलेक्ट्रिक  फिलामेंट  जम्प  Electric  Filament  Lamp  94

 3860.  पंजाब  में  टेलीफोन  सुविधाएं  Telephone  facilities  in  Pun-

 jab

 3861.  ब्रिगेड  तथा  चुरा  [ATS soe  fanz  a
 Activities  of  Indira  Bri-

 gacde  and  Nehru  Brigade

 3862.  पुलिस  के  अधिकारियों  के  लिये  विशिष्ट  Specialised  Training
 Police  Officers  for  96

 प्रशिक्षण

 3863.  विदेशीਂ  नियंत्रित  टायर  तथा  ट्यूब
 Profits  and  Dividends  for

 Foreign  controlled  Tyre कम्पनियों के  लाभ  तथा  लाभांश
 and  Tube  Company

 3864.  नमंदा जल  विवाद  का  मामला  Reference  of  Narmada  Wa-

 टीकरण  को  भजना  ter  Disputes  to  Tribunal]

 (x1)



 प्रता ०  प्र०  विषय

 US.Q  No  विषय  SUBJECT  PAGES

 3865.  चोर  बाजारी  Arrests  in-Gujarat  for  Hoar-

 ding  Blackmarketing नाइट क  लिए  गुजरात में  गिरफ्तारियां
 Smuggling

 and  anu
 a-

 tion  98

 3866.  पांचवीं  योजना  a  उद्योग  में  अतिरिक्त  Additional  -  Capacity  In

 Industrv  during  Fifth
 क्षमता

 Plan  98

 3867.  व्यावसायिक  किस्म  के  फाइलों  शरर  Setting  up  of  Public  Sector

 इलक्टोनिक  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए
 Unit  for  Manufacture  of

 Professional  Grade  Ferri-
 सरकारी  क्षेत्र  में  कारखान  की  स्थापना  tes  and

 Electronic . *
 Com-

 *
 ponents  99

 3868.  सीमेंट  के  लिय  सोल  एजसीं  पद्धति  को  Abolition  of  Sole  Agency

 समाप्त  करना  System  for  Cement  99

 100 3869.  पोस्टल  स्टेशनरी  की  छपाई  Printing  of  Postal  Stationery

 3870.  राज्यों  मं  रफ़संजानी  किये  क्रम  Research  Programmes  in

 States  100

 3871.  उद्योग  शौर  कृषि के  अवशिष्ट  पदार्थों  Plan  to  Recycle  waste  from

 Industry  and  Agriculture  101
 को  प्रयोग  में  लान  संबंधी  योजना

 3872.  कृषि  संबंधी  हालत  उत्सवों  से  खाना  Gas  and  Fuel  oil  for  cooking

 बनाने  होम  अने  वाली  पस  और  purposes  from
 Agricultur

 al

 Wastes  102

 इधन  तल

 3873.  amas  म  सैनिक  कार्यवाही  बंद  किए  from  Chief

 जाने  का  नागालैंड  कार्य  मंत्री  का  Minister  of  Nagaland  to

 सुझाव
 end  Military  Operations

 t  in  Nagaland  102

 3874.  प्रमख  कच्चे  माल  की  कमी  का  भारतीय  Effect  of  Shortage  of  Major

 औद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रभाव
 Raw  Materials  on  Indian

 Industrial  Production

 3875.  पांचवीं  योजना  में  कृषि  सुधार  Agrarian  Reforms
 duting Fifth  Plan  103

 3876.  गया  म  कागज  का  को  रखाना  Paper  Mill  in  Gaya  104

 3877.  केरल  a  साइलेंट  बेली  कपिल  wax  for  Silent
 Valley

 योजना क  लिये  व्यवस्था  Spill  Over
 echieme

 in

 Kerala  104

 3878.  टेक्नोक्रेट्स  तथा  आई ०  Wo  एस०  Disparity  in  Pay  Scales:  of

 भ्र धि कारियों के  वेतनमानों  में  समानता
 Technocrat

 and
 TAS  Offi-

 Certs  104---1N5

 3879.  सिक  मनपसंद  श्राफ  ae  मिल्स  Sick  Management  of  Sick

 Mills  ae  105

 (x11)



 x
 0, To  पेज

 No  SuBJECT  PAGES विषय

 स्थगन  प्रस्ताव  क  बारे  में  he  Adjournment  Motion

 (Query)  106

 बिशंषाधिकार  का  Question  of  Privileges—

 Certain  statements  made कतिपय  फर्मों  को  लाइसेंस  जारी  किय

 जान  संबंघी  श्रभ्यावदन पर  कछ  संसद  by  the  Minister  of  Com-

 merce  in  Rajya  Sabha  re
 सदस्यों  क  कथित  हस्ताक्षरों  के  बारे  मं

 alleged  signatures  of  some

 वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  राज्य  सभा  म  दिये  M.Ps.  in  a  representation
 for  issue  of  licences गये  कतिपय  वक्तव्य
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 लोक-सभा  विवाद  अनूदित  संस्करण
 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 नल

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 28  1974/6  1896

 August  28,  1974/Bhadra  6,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्न  काल  का  निलम्बन

 Suspention  of  Question  Hour

 माननीय  सदस्य  खड़  हु

 Shri  Madhu  Limaye  Mr.  Speaker,  Sir,  I  beg  to  move  a  motion  under
 Rule  388  I  may  kindly  be  allowed  to  move  the  motion.  (Interruptions)
 1  can  give  the  reasons  for  that

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्राय  सब  कृपया
 ठ

 जाइए
 |

 यह  प्रस्ताव  प्रश्न  काल  को  समाप्त  करने  के  बार  म  है  ।  इसका  नोटिस  श्री  मधु

 श्री  ज्योतिर्मय  श्री  श्यामर्नन्दन  fay  ate  श्री  वाजपेयी ने  दिया है  ।  इसका  frog  सदन

 करेगा  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  First  of  all,  you  kindly  allow  to  move  the  motion

 and  make  a  brief  submission  (Interrputions)

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  किसी  को  बोलने
 क

 लिये  नहीं कह  रही  हं
 |  सब  पहले  बैठ  जाइए  |

 श्री  ज्यो ति मय बसु  :  तीस  तारीख  को

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्याख्या की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  श्राप  अरपना  प्रस्ताव  पेश  कीजिए  |

 प्रो०  अर्ध  दण्डवत  :  जिन  सदस्यों  ने  प्रस्तावों  का  नोटिस  दिया  उन्हें  प्रस्ताव  पेश  करने

 की  कृपया  अनुमति  तो  दीजिये  |

 श्री  वसन्त  साठे  :  प्रस्ताव  पेश  करने  के  लिए  भी  तोਂ  wats  जरुरी  है  ।  श्राप  इस  बारे में

 विचार  करिए  कि  मंजरी  दी  जाती  है  यां  नहीं  एसी  क्या  जल्दी  है
 ?  ogee  काल  समाप्त  करने

 के  लिए  कोई  कारण  नहीं  बताये  गए  हू  एक  घण्ट  म॑  असमान  तो  ट्ट  नहीं  |



 Oral  Answers  August,  28,  1974

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  First  of  all,  you  allow  us  to  make  out  the

 case,  you  can  then  decide,  this  House  could  decide.  We  want  to  tell  you
 about  the  urgency,  no  matter  whether  you  admit  the  motion  or  not.

 Mr.  Speaker  It  is  very  interesting.  You  say  that  the  question  hour

 be  dispensed  with.  Discussion  may  also  be  allowed  to  dispense  with  the

 question  hour,  if  this  discussicn  goes  on  for  cne  hour,  the  question  hour

 is  automatically  dispensed  with.  You  direct  ly  move  yeur  motion  and  I

 would  put  it  to  the  yote  of  the  House.

 श्री  ज्योतिमंय ag  :  में  नियम  388
 के  अधीन  प्रस्ताव  पेश  करने  के  लिए

 अनुमति  चाहता

 gi  arta  प्रयुक्ति  देदी
 उसके  लिए  में  आपका  आभारी

 हूं  |  में  प्रस्ताव  करता

 कि  सदन  के  समक्ष  मेरे  Eq  गनਂ  प्रस्ताव  झर  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के

 लिए  प्रशन  काल  को  स्थगित  कर  दिया  जाय  1”

 अपन  प्रस्ताव  के  समधन  में  म  कछ  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  में  सिफ  दो  मिनट  लूंगा  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  How  could  the  House  take  a  decision  until  we

 give  the  reasons  for  the  same?  Three  persons  have  given  the  notice  and

 you  kindly  allow  two  or  three  minute  to  each  of  them  and  it  would  not  take

 more  than  ten  minutes.

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  प्रत्य
 क

 सदस्य  को
 दो

 मिनट
 का

 समय  देन  में  मुझे  कोई  नहीं  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  30  19  74
 को  में

 प्रकाशित  एक  समाचार में  यह  बात

 कही  गई  है  कि  21  संसद  सदस्यों  की  सिफारिश
 पर  विदेश  व्यापार

 मन्त्रालय
 म॑  उन

 सात  फर्मों  को

 सेक्स  दिए  जिन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  ea  था  ।  बाद  में  विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  के
 किसी

 श्री  कारी

 ने  उन  संसद  सदस्यों  से  पूछताछ  जिन्होंने  हस्ताक्षर  किये  थे  कौर  उनमें  से  ने  इस  बात  से

 इन्कार  किया  कि  उन्होंने  हस्ताक्षर  किये  थे  |  परन्तु  एक  संसद  सदस्य  ने--सम्भव  है  कि  में  गलती  पर

 तो  इस  बात  की  जांच  की  जा  सकती  अगौर  सही  बात  का  पता  लगाया  जा  सकता  है--एसा लगता

 है  कि  श्री  तुलमोहन  राम
 ने  यह  स्वीकार किया  है  कि  उन्होंने  डेढ़  लाख  रुपये  लेकर  उस  ज्ञापन  परे

 हस्ताक्षर  किये थे  ।  मे  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  इसक  लिए  एक  समिति  नियुक्त
 की

 जाय  ate  इस

 बीच  फाइलों को  जब्त  कर  लिया  जाय  ।

 उसी  सजदा  कल  .  .  ,  ,

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  बहस  की  कोई  जरूरत  नहीं  ।  ड्राप  अपना  प्रस्ताव  पेदा  कीजिए  |

 श्री  ज्योति  बसु  :  कल  दूसरे  सदन  में  वाणिज्य  मंत्री
 ने

 21
 संसद  सदस्यों

 के
 नाम  बताए

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  बहस  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है
 ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  कौर  यह  कहा  कि  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  ज्ञापन  प्राप्त
 था  में  एक

 बात  कहना  चाहता  श्राप  कहते  हे  कि  जल्दी
 की

 कया  जरूरत  म॑  यह  स्पष्ट  करना  चाहता हूं  कि

 2



 6  1896  मौखिक  उत्तर

 -

 पहली  श्रषिसूचना a  कुछ  त्रुटि  थी
 कौर  त्रुटि

 को  ज्ञापन  के  आधार  पर  दूर  किया  गया  ।

 पीठासीन  भ्रमणकारी  सम्मान  ने  पहले  ही  यह  निर्धारित  कर  रखा  है  .  .  .  .

 अध्यक्ष
 महोदय

 :
 में  इस  सबकी  प्रकृति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैंने  अगले  सदस्य  श्री  श्याम  नन्दन

 मिश्र  से  बोलने  के  लिए  कहा

 श्री  श्याम नन्दन  मिथ  मेरा  निवेदन यह  है  कि  कल  दूसरे  सदन  में  जो  घटनायें  हुई  ह  रोक  जिनसे

 इस  सदन  के  सदस्यों  की  प्रतिष्ठा  सनौर  सम्मान
 को

 धक्का  पहुँचा  है  कौर  सारे  सदन  की  प्रतिष्ठा  गौर

 सम्मान  प्रभावित  उन्हें  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न-काल  को  समाप्त  करने  की  झावंश्यकंता  .  .

 श्री  समर  प्रौढ़  भ्रध्यक्ष  जी  की  प्रतिष्ठा  को  भी  धक्का  पहुँचा  .  .  .  .

 श्री  श्याम नन्दन  इसलिए  में  दूसरी  श्रोर  बेठ  हुए  ae  साथियों  से  अनुरोध  करूंगा कि  इस

 बारे  में  बहस  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दें  ।  इसमें  उनके  सम्मान  का  प्रश्न  निहित  क्यों कि

 इसमें  उनके  सदस्य  भ्रान्ति  ग्रस्त  ह--सदन  के  विरोधी  पक्ष  का  कोई  भी  सदस्य  इसमें  भ्रन्तंग्रस्त  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  हम  आपसे  करते  है  कि  इस  मामले  पर  शीघ्र  ही  बहस  करने के  लिए  श्राप

 अनुमति  दें  प्रौर  प्रश्न-काल  को  रोजाना  की  तरह  प्रारम्भ न  जब  मैंने यह  कहा  कि  इसमें सदन

 के  सदस्यों  अथवा  स्वयं  सदन  की  ही  प्रतिष्ठा  प्रौढ़  मर्यादा  भ्रन्तनिहित  तो  साथ  ही  साथ  में  यह  भी

 कहना  चाहूँगा  कि  इसमें  स्वयं  सरकार  की  प्रतिष्ठा  श्रन्तनिहित  है  |  सदन  मुझसे  इस  बात  में  सहमत

 में  देकर  यह  कहता  हुं  कि  इस  सदन  के  चार  से  पाँच  प्रतिशत  सदस्य  इसमें  श्रन्तग्रेस्त

 20  या  25  सदस्य  अन्त प्रे स्त  हैं  ,  तो  इसमें  भ्रन्तग्रेंस्त  सदस्यों  की  संख्या  5  प्रतिशत हो  जाती

 शीराज़  लोग  यह  कहते  हैँ  कि  हम  किसी  न  किसी  प्रकार  की  दलाली  करते  हैं  हम  सभी  शराब  को

 बढ़ावा  देने  में  रूचि  रखते  जो  हमारे  संविधान  के  निदेशक  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  है
 |

 मैं  यह  चाहता हूं

 किं  श्राप  इस  प्रश्न  पर  विचार  करें  कि  क्या  इस  मामले  पर  तुरन्त  विचार  किया  जाय  या  नहीं  ?

 Shri  Madhu  Limaye  :  Mr.  Speaker,  Sir,  this  motion  1s  bieng  moved,  because

 this  is  a  abnormal  situation.  Most  of  the  members  have  told  the  C.B.I.  that

 their  signa‘  ures  were  not  genuine  and  despite  that  fact,  the  Commerce  Minister

 Shri  Chattopadhyaya  had  mentioned  their  names  in  Rajya  Sabha.  Eighteen
 members  cut  of  them  have  denied  later  on  im  their  statements  that  they  had

 not  signed  the  memorandum.  -  But,  I  have  come  to  know  that  one  of  the

 members—Shri  Tul  Mohan  Ram  has  told  the  C.B.I.  that  his  signatures  are

 genuine.  Now  two  questions  arise.  Now,  the  remaining  members,  who  have

 not  actually  signed,  have  been  alleged  to  have  signed  and  those  who  have

 actually  signed,  have  not  only  insulted  this  House,  but  they  have  also  played
 a  foul  game  by  involving  other  members  of  the

 House
 and  lowering  the  pres-

 tige  of  the  entire  Hcuse.

 I  have  come  to  know  teday  that  these  seven  persons  who  have  been

 given  licences  worth  thirty  lakhs  of  rupees  are  very  shady  characters  and  they
 wore  indulging  in  trafficking  in  licences  by  violating  all  the  rules.  It  is  a

 very  serious  offence  and  all  of  them  are  indulging  im  it.  Is  it  a  normal  situation  ?

 One  of  the  members  admits  that  his  signatures  are  genuine  and  the  remaining
 members  say  that  they  had  not  signed  any  such  document.  It  is  a  clear  case
 of  forgery  done  by  an  Honourable  Member  and  the  former  Minister  incharge
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 of  Foreign  Trade  Ministry—Shri  L.N.  Mishra.  This  matter  therfore;
 be  enquired  into.  There  should  be  immediate  discussicn.  do  not.  say  that
 the  decision  be  taken in  a  haste.  All  the  perscns  shonld  be  heared  and  these

 persons  should  be  given  a  chance  for  personal  explanaticn.  ‘Eighteen  persons
 have  said  that  their  signatures  are  not  genuine.  सणा ८ पा'& 016  Shri  Sathe
 is  not  perturbed,  but  we  are  perturbed.

 श्री  वसन्त  साठ
 :  में  भी  उनकी  तरह ही  परेशान  हूं  ।  क्या  उसके  fa  भी  प्रदान

 काल  को  समाप्त  कर  दिया  जाय  ?

 Shri  Madhu
 Limaye :

 Is  it  an  ordinary  matter  to  forge  the  signatures  of

 eighteen  M.P.s?  It  is  an  ex: ‘raordinary  situation.

 Shri  Vasant  Sathe  His  main  object  is  to  tarnish  them

 श्री सध  लिमये  श्री  मिश्र  शौर इस  सदन में  उनके  पिछलो ंका  बचाव  करने  का  प्रयास

 न  कीजिए

 श्री  बसन्त साठ  :  आपका  काम  ही  है  हरेक  के  खिलाफ  प्रारोप  लगाना  ।  हमारा  क़ौम  इस  सदन

 की प्रतिष्ठा को  बचाना  है  ।  )

 Shri  Madhu  Limaye  Shri  Kanungo  had  also  said  this  very  thing  and

 I  had  been
 indicated  by  facts

 Sbri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  Speaker,  Sir,  It  is  not  a  party  matter  and
 I  would  like  to  tell  my  Congress  friends  that  this  entire  issue  relates  to  the  dig-

 nity  of  the  House.  Even  if  a  single  member  of  this  House is  involved in  any

 controversy  in  the  press  and  allegations  are  made  against  his  conduct,  it  isan

 attack  on  the  dignity  of  the  entire  House  and  the  sooner  thé  member  clears

 himself  of  the  allegations  thrcugh  an  enquiry,  the  better  it  would  be  for  the

 members  themselves,  this  House  and  the  Parliamentary  demccracy  as  well

 Tcday’s  newspapers  have  published  the  names  of  21  members  of  Lok  Sabha

 on  their  front  pages.  Their  names  have  been  published  not  because  they
 had  given  a  very  gocd  speech  yesterday  or  they  had  made  a  very  gocd  contri-

 bution  in  the  prcceedings  of  the  House.  But  their  names  have  been  published
 as  their  names  had  been  mentioned  in  the  other  House  and  they  were

 alleged
 to  have  recommended  the issuing  of  licences.  Then  it  was  stated  that  signa-
 tures  of  eighteen

 members  were  not  genuine.  It  was  also  stated  that  C.B.I.

 is  enquiring  into  the  matter.  The  most  important  thing is  that  the  Members

 had  themselves  said  that  their  signatures  were  not  genuine.  The  enquiry
 is  yet  to  be  held  to  find  out  whether  their  signatures  were  genuine  or  not.

 The  Prime  Minister  has  reprimanded  the
 Minister

 of  Commerce  for  placing
 the  facts  before  Parliament.  It  has  been  reported in  the  papers  and  the  Prime

 Minister  may  contradict  it,  if  she  wishes  to  do  so.  After  all  the  Commerce

 Minister  has  done  his  duty.  If,an  M.P.  is  wrongfully  alleged  to  be  involved,

 would  his  name  not  be  mentic  d?  Not  only  that,  the  Members  whose  names

 had  been  mentioned  had
 threatené&the  Commerce  Minister  that  if  a

 clarifying  the  position  regarding  their  names  was  not  issued,  they  निजात
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 demand  his  resignation.  These  Members  belong  to  this  House,  you  should
 therefore,  appoint  a  Committee  to  enquire  into  the  whole  matter  and  submit
 a  report  immediately  and  if  these  Members  are  really  innccent,  their  innocence
 should  be  proved  at  the  earliest.  We  are,  therefore,  demanding  that  question

 hour
 should  be  dispensed  with.

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  हम  यह  कहना  चाहते  हे  कि  हम  भी  इस  बारे  में  समान  रूप से

 चिन्तित  क्योंकि  यदि  किसी एक  सदस्य  के  जाली  हस्ताक्षर  बनाये  गये  तो  किसी  के  भी

 कर  बनाय  जा  सकते  अहम  भी  इंस  मामले  को  गम्भी  रता  से  ले  रहे  हें  रहमान हम  भी  इसे उठाना  चाहतें

 है  ।  लकिन  इसक  लिए प्रश्न-काल  को  समाप्त  करने  की  क्या  आवश्यकता  प्रश्न  काल  को  हो  जाने

 दीजिए उसके  बाद  उक्त  मामले को  उठाया  जा  सकता है  ।  हमने  इस  मामले  को  विरोधी  पक्ष के

 राज्यों  की  प्रतीक  गम्भीरता  से  लियां  है  ।  प्रश्न  काल  क  बाद  इस  मामले  को  उठाया  जाय  ।

 श्री  पी०  बेंकटायुब्बया  :  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  शरर  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों की  तरह

 हम  भी  इस  बारे  में  चिन्तित  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  इसे  पार्टी  का  मामला  न  बनाया  जाय  ।  मझे

 इस  बात  की  अ्राशंका  है  कि  इसे  पार्टी  का  माम  ला  बनाया  जा  रहा है  ।

 इस  मेरा  निवेदन
 यह  है

 कि  प्रश्न  काल  को  संमाप्त  करने  की  कौर  सभी  प्रकार  पव

 उदाहरणों की  समाप्त  करने  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं है  ।  प्रश्न-काल समाप्त  हो  जाने  दीजिए  ।  इससे

 मामले  के  बारे  में  समूचित  जांच  करने म  हम  उनका  समर्थन
 क

 Mr.  Speaker:  If  whole  time  has  to  be  spent  by  discussing  like  that
 it  would  amount  to  suspension  of  the  Question  Hour.

 What  is  the  sense  of  the  House?

 श्री  बसन्त  साठे  :  जी  इसे  समाप्त  न  किया  जाय

 श्री  शक्  रघुरमंया
 :

 प्रश्न  काल  को  समाप्त
 न

 किया  जाय  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  प्रश्न-काल को  समाप्त  न  किया  जाय  ।

 meat  महोदय :  मझे  खेंद  है  कि  इसे  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  हम  चाहते  है  कि  इस  पर  मतदान  किया  जाय  |

 महोदय :  जो  सदस्य  प्रस्ताव  के  सैनिक  वे  कहे  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मे  रा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  .  .  .

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  हमने  लिखित  रूप  में  प्रस्ताव  दिया  है  कौर  हम  चाहते  है  कि  इस  पर

 मतदान  किया  जाय  |

 अ्रध्यक्ष  महोदय
 मैं  इस  पर  मतदान  करने  की  अनुमति

 दे
 रहा  हूं

 ।

 भी  श्याम नन्दन  मिश्र  :  रुपया  मतदान  होने  दीजिए ।
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 श्री  के०  रघु रमे या  :
 विरोधी

 पक्ष  के
 माननीय  सदस्यों  की  तरह  इस  कौर के  सदस्य  भी  इस

 बारे  में  समान  रूप  से  रुचि  रखते  इसे  निश्चित  रूप  से  उठाया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  प्रश्न-काल

 को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  इसे  सामान्य रूप  से  उठाया  जा  सकता है  |

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र
 :  हम  इस  पर  मतदान  लिये  जाने  की

 मां  करते

 श्री समर गुह  :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ज्योति मं  मय  बसु  द्वारा  दिया  गया  प्रस्ताव
 .  .

 श्री  समर  गुह  श्रीमान  मेरा एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है
 .  .-

 श्री  वसन्त  साठे  :  वह  अपना  व्यवस्था का  प्रश्न
 उठाने  में

 कम  से  कम  प्रार्थी  घन्टा  तो  लेगे  ही  |

 अध्यक्ष  क्या  माननीय  सदस्य  सारे  प्रश्न-काल  को  इसी  प्रकार  समाप्त  करना  चाहत

 उनका  व्यवस्था का  क्या  प्रश्न  मैं  जब  प्रस्ताव  पर  मतदान  कराता

 श्री  समर  गृह  :  क्या मैं
 उनकी  धौंस  में  ar  जांऊँगा  ?

 क्या  मुझे  अपनी
 बात  कहने  का  अधिकार

 नहीं
 है

 ?

 महोदय  :  सदन  की  श्राम  राय  प्रश्न-काल  को  समाप्त  करन  के  बारे में  नहीं  है  उतार

 इसलिए  मैँ  इसकी  श्रीमती  नहीं  देता  ।

 श्री  समर  गह  :
 मे  रा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  प्रभी  कभी  संसदीय  कार्य  मन्त्री  ने  कहा  कि

 इस  मामले  में  जल्दी  करन  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  .  .

 श्री  रघु रमे या  :
 में  ने  यह  नहीं  कहा  ।

 sit  समर  गुह
 :  कि  प्रश्न  काल  को  समाप्त  किया  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रौढ़  आवश्यक

 मामला  इसलिए  है  कि  देश  को  शहरों  जनता  को  इस  बात  का  पता  चलना  चाहिए  कि  इस  सदन  क  सभी

 सदस्य इस  सदन  की  प्रतिष्ठा  दौर  सदस्यों के  सम्मान  के.बारे में  चिन्तित  हैं  ।  जनता को  इस  बात  का

 पता  लगना  चाहिए  कि  सदस्यो ंने  इस  मामले  को  इतनी  अधिक  गम्भीरता  से  लिया कि  इस  सदन की

 पीठासीन  श्रमिक री  की  प्रतिष्ठा  att  इस  सदन  क  सभी  सदस्यों  की  प्रतिष्ठा  से  सम्बन्धित

 मामले
 पर

 विचार  करने  के  लिए  उन्होंने  प्रश्न  काल  को  भी  समाप्त  कर  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं है  ।  में  इस  प्रस्ताव  पर  मतदान  लेने  जा

 रहा  हूँ
 ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी :  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  श्राप इस  प्रस्ताव पर  सदन

 में  मतदान  लेने  जा  रहे  हैं  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  प्रश्न-काल  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  निर्णय

 सदन  में  मतदान  लेकर  न  किया  क्योंकि  इस  प्रकार  श्राप  एक  खतरनाक  पुर्व॑-उदाहरण  प्रस्तुत

 करेंगे  |  माने  लीजिए-कभी  कोई  प्रश्न  प्रा  जाता  है  जो  सरकार  क  प्रतिकूल  और  हम  यह

 प्रस्ताव लेकर  जायें  कि  प्रश्न काल  को  समाप्त कर  दिया  जाय  प्रौढ़  बहुमत  के  बल  हम  उस  प्रस्ताव
 न

 को  पास  कर  लत  तो  मेरे  विचार  में  सदन  के  प्रति  यहं  एक  गम्भीर  न्याय  होगा  ।  नियम  388

 6



 6  1896  मौखिक  उत्तर

 इसकी  प्रथम  fe  नहीं  देता  ।  उस  नियम  में  यह  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  अध्यक्ष  महोदय  की

 अनुमति  यह  प्रस्ताव  पेश  कर  सकता  है  कि  किसी  प्रस्ताव  विशेष  के  बारे  में  किसी  भी  नियम  को

 निलम्बित कर  दिया  जाय  ।  इसका  मतलब  यह  त्र  कि  नियम  388  areal  कवल  किसी  प्रस्ताव  से

 सम्बन्धित  नियम  को  ही  निलम्बित  करने  की  प्रगति  देता है  |  उदाहरण  क  नियमों मं इस  बात  का

 प्रावधान  है  कि  किसी  प्रस्ताव  को  दो  दिन  पहले  या  दो  घंटे  पहले  दिया  जाना  चाहिए  आदि  ।  उदाहरणार्थ

 सम्भव  है  राज  मेरे  मित्रों  ने  ठीक  समय  पर प्रस्ताव न  दिया  हो  ।  वे  यह  कह  सकते  हैं  कि  विशेष

 स्थितियों  के  कारण  इससे  सम्बन्धित  नियम  को  निलम्बित  कर  दिया  जाय  ।  उसकी  अनुमति  दी  जा

 सकती है  ।  नियम  388
 श्रमिकों  प्रश्न-काल

 को
 समाप्त  करने  का  श्रमिक  नहीं

 देता  ।  निस्सन्देह

 नियम  32
 के  अधीन  अध्यक्ष  महोदय  के

 ~ “ad  में  प्रश्न-काल  समाप्त करने  का  झ्र घि कार  शीराज़ा

 क्योंकि  इसमें  यह  कहा  गया  है
 किः

 तक  अध्यक्ष  महोदय
 mea

 का  निदेश  न
 प्रत्येक  बैठक  का  पहला  घन्टा  प्रश्न  पूछने

 के  लिए  उपलब्ध  रहेगा  पी

 यह  आपकी  स्वेच्छा  पर  छोड़ा  दुद्मा है  ।  में  यह  निवेदन  करनाਂ  चाहता हूं  कि  संसदीय

 लोकतन्त्र के  विकास के  प्रश्न-काल  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  सदन  मर्जी  पर  नहीं  छोड़ा  जाना

 क्योंकि  विरोधी  पक्ष  राज  श्रपनी  बात  को  ऊंची  रख
 सकता  फिर यह  भी  सम्भव है  कि

 बहुमत इस  प्रकार  के  पूर्व  का  सहारा  लेकर  प्रति  मत
 की

 आवाज  को  दबा  सकता
 है  ।  इसलिए

 यह  पुरी तरह  से  were  महोदय  की  स्वेच्छा  पर  छोड़ा  जाना
 नियम  388 के  अधीन  आपको

 ऐसा  करने  की  शरन  मति  नहीं  है  ।  आप  नियम  32  के  अधीन  निर्णय  ले  सकते  हैं  हम  उसका  पालन

 करेंग |

 नियम  388  किसी  प्रस्ताव  के  बारे  में  ही  नियम  को  निलम्बित  करने  की  झलकती  देता  यह

 आपको  विधेयकों  से  सम्बधित  किसी  संकल्प  से  सम्बन्धित  नियम  तौर  प्रश्न  काल  से  सम्बन्धित

 नियम  को  निलम्बित  करने  की  अनुमति  नहीं  देता  ।  इसलिए  ड्राप  जो  भी  निर्णय  हम  उसका

 पालन  करेगे  परन्तु  इसका  निर्णय  सदन  द्वारा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  श्यामा नन्दन  मिश्र  :  हमने  प्रश्न  काल  से  सम्बन्धित  नियम  को  निलम्बित  करने  क  लिए

 कहा  है  कौर  उसका  परिणाम  यह  होगा  कि  अगर  नियम  को  निलम्बित  किया  जाता  तो  प्रश्न

 भी  निलम्बित  हो  जाता है  ।  इसमें  इतना  ज्यादा  समय  मन  की  क्या  झ्रावश्यकता है
 ?

 श्री  एस०  एस०  बन्दों  :  इस  विशेष  नियम  के  निलंबन  का  एक  प्रस्ताव है  ।  जिस  मामले  पर

 चर्चा  करन  चाहते  हैं  वह  अविलम्बनीय  है  क्योंकि  जिन  किन्हीं  भी  संसद-सदस्यों  का  नाम  सही

 अ्रथवा  गलत  रुप  से  इस  मामले  के  साथ  जुड़ा  सुग्रा  है  उन्हें
 सामन

 हराकर  बताना  होगा  कि  संसद

 सदस्य  उस  सीमा तक  भ्रष्ट  नहीं  यह  एक  बहुत  नाजुक  मामला  है  कौर  में  चाहता  हं  इस  पर  चर्चा

 की  जाए  लेकि५  इस  मामलें  से  एक  प्रश्न  काल  महत्वपूर्ण  कल  कौर  परसों  श्री  साहा  ने  रेलवे

 हड़ताल के  दौरान  रेलवे  द्वारा  विज्ञापनों
 पर

 किए  गए  व्यय  के  संबंघ  में  प्रश्न  पूछा
 था  ।

 प्रापर  निर्णय

 किया  था  कि  इसे  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  21  संसद  सदस्यों  झ्रथवा  श्री एल  ०  एन  ०  मिश्र  का

 )
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 म  श्री  शा  करता  हूं  कि  सदन  की  नेता  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  का  उचित  अवसर  प्रदान  करेंगी

 ताकि  art  सबके  सन्देह  का  निराकरण हो  सके  ।  लेकिन इस  मामले  पर  रेलवे  हड़ताल  के  दौरान

 रेल  मंत्रालय  द्वारा  विज्ञापनों  पर  किए  गए  व्यय  के  संबंध  में  उठाए  गए  प्रशन  का  उत्तर  दे  दिए  जाने  के

 बाद  ही  चर्चा
 की

 जा  सकती  है  यह  हमारे  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 ।  उस

 दिन  हम  सबने  पसे  गतिरोध

 किया था  कि  इस  मामले  को  पहले  लिया  जाना  चाहिये  प्रश्न  काल  के  बाद  श्री  सुब्रह्मण्यम के  विरुद्ध

 भेजे  गए  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  जिसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  लिया  जाना  चाहिए  ate  शेष

 समय उस  मामले  पर  जिसके  साथ  21  संसद  सदस्यों का  नाम  जुड़ा  हु ग्रा है  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 meat  महोदय
 :  श्री  ज्योतिमंयबसु ने  स्पष्ट  रुप  से  उल्लेख  किया है  कि  नियम  388  के  अ्ंतगंत

 नियम  का  निलंबन  किया  जाना  प्रश्न  काल  के  निलम्बन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  उन्होंने

 इस  विषय  को  नियम  388  के  अवगत  लिया है  कौर  मेरे  पास  भी  इसे  सदन  के  समक्ष  रखने  के  पति  रिक्त

 कोई  विकल्प नहीं  हैं  ।  यदि  यह  भिन्न  मामला  होता  तो  इस  पर  सदस्यों  की  राय  ली  जा  सकती

 थी  |  श्री  गोस्वामी  इसका  विरोध  कर  रहे  थे  उनका  कहना  था  कि  यह  मामला  388  के  श्रन्तगंत

 नहीं  श्री  सकता  उन्होंने  मुझसे  नियम  32  के  झंतगंत  स्वविवेक  का  प्रयोग  करने  क  लिए  कहा  है  ।  यह

 प्रत्यक्ष  रूप  में  नियम  388  के  अंतरंग  जाता  है  ।  उन्होंने  मुझे  स्वविवेक  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  नहीं

 कहा  ।  वह  नियम  388  के  अ्रंतगंत  इसे  ला  रहे  हैं  गर्त  मैं  इसे  अरब  कसे  मना  कर  सकता हूं
 ।

 मैं  इसे

 सभा  में  मतदान  के  लिए  रख
 रहा  हूं

 :

 प्रश्न यह  है  :

 प्रश्नकाल  को  जहां  तक  यह  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  के  स्थगन  प्रस्ताव  द्रोह  विशेषाधिकार

 प्रस्ताव  जो  सभा  के  समक्ष  लागू  निलंबित  किया  जाए  ी

 सभा  में  मत  विभाजन  ।

 The  Lok  Sabha  divided

 अध्यक्ष  महोदय  :  मतदान  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष में  41  विपक्ष  में  128

 Ayes  Noes

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  प्रश्नों  को  लेंगे  ।
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 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 Orc]  ‘Answers  to  Questions

 स्वतंत्रता  सेनानी  alae  कच्द्रों मे ंमें  सही  धाएं

 *  529.  श्री  एस०  एम०  सिया  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  निर्बल

 बीमार  विकलांग  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिये  प्रस्तावित  sara  केन्द्रों  में  भर्ती  किये  जाने

 वाले  व्यक्तियों  की  सरकार  द्वारा  किस  प्रकार  की  देखभाल  किये  जाने  का  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 गृह  मंत्री  उमाशंकर  दीक्षित )  :  केन्द्रों  '  में  निम्नलिखित  सुविचारों  की  व्यवस्था

 करन  का  प्रस्ताव  है

 भोजन  तथा  आवास

 )  निःशुल्क  चिकित्सा  व्यवस्था

 मनोरंजन  तथा  wears  कक्ष  की  सुविधायें
 |

 योजना  की  एक प्रतिलिपि सदन  क  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  zo ०  8321/74]

 श्री  एस०  एम०  सिया  सभा  पटल  पर  रखे  गय  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  स्वतंत्रता

 सेनानियों  के  लिए  दिल्‍ली  कौर  पॉंडिचेरी  में  दो  श्रीवास  गृह  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  क्या  यह  सच  है  कि

 सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को
 एसे

 गृह  बनाने  का  सुझाव  दिया  इस  सुझाव

 के  अनुसरण हे  तु  ह. कनाोटकं  सरकार  ने  बंगलौर में  एसा  एक  गृह  खोलने  का  विचार

 किया  हैं

 किन्तु

 भाव  के  कारण  इस  दिशा  में  कायें  नहीं  हो  सका  |

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  सरकार  ने  शुरु  जब  कि  पक्का  इन्तजाम  नहीं  होता  एक  उत्तरी

 क्षेत्र  के  लिए  दिल्‍ली  में  तथा  दूसरा  दक्षिण  क्षेत्र  eg  पांडचरी  में  waar  स्वतंत्रता  सेनानियों  की

 सुविधानुसार  या  विशेष  परिस्थितियों  में  भ्रत्यत्नर  दो  श्रीवास  गृह  बनाने  का  निर्णय  किया  है  ।  हमने

 सभी  राज्य  सरकारों  से  प्रत्यक  राज्य  में  स्वतंत्रता-सेनानियों  हेतु  एक  जसा  गृह  aaa  ग्न्य  उचित

 गह  खोलने  पर  विचार  करने  क  लिए  कहा है  ।  इस  मामले  पर  राज्य  सरकार  विचार  कर  रही
 है

 भ्र ौर  प्रभी  तक  इस  संबंध  में  हमें  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  ।

 श्री  एस०  एम०  सिया  :  क्या  सरकार ने  इन  गृहों  हेतु  स्वतंत्रता  सेनानियों  से  श्रावेदन

 मांग ेहूँ
 ?

 यदि  पो  प्रत्येक  राज्य  से  कितन  श्रावित  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  हमें  कोई  सुची  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  को

 लिखा  है  att  उनसे  ग्रन रोध  किया  है  कि  वह  ए
 से  स्वतंत्रता  सेनानियों  जिनको  इन  हों  में  प्रवेश

 दिया जा  सकता  नाम  बजे  तथा  उनकी  प्राथमिकता-सुची  भी  बताए  ।  हम  देखने  कि  वर्तमान  श्रावास

 व्यवस्था  पर्याप्त  भी  है  अ्रथवा नहीं  ।  हम  दिल्‍ली में  2  अक्टूबर को  एसा  गह  खोलेंगे  ।  पॉंडिचेरी  वाले

 गह  को  भी  शीघ्र  हो  खोला  जाएगा  |  मेरा  विचार  है
 कि  इन  दो

 गृहों  में  हम  सभीਂ  भ्रभ्याथियों को

 स्थान देने  में  प्रथ  होंगे  परन्तु  इस  संबंध  मं  निश्चय  रुप  से  कुछ नहीं कहा  जा  सकता  |  हम  देखेंगे कि

 स्रम्याधियों  की  संख्या  कितनीਂ  है  ।
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 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  सेनानीਂ  शब्द  कामों  mere  है  विभिन्‍न  राज्यों  में  इसकी

 व्याख्या  भिन्न  भिन्न है
 अतः  मे  गह  मंत्री  जी  से  aa  करता  हूं  वह  यह  स्पष्ट  करें  कि  वास्तव  में

 स्वतंत्रता  सेनानी  कौन  हैं  ?

 श्री  उतारकर  दीक्षित  :  केवल  वही  स्वतंत्रता  सेनानी  जिनकी  परिभाषा  सरकार

 द्वारा  अनुमोदित योजना  में  दी  गई  वही  व्यक्ति इस  गृह  में  प्रवेश  के  पात्र

 श्री समर  गुह  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  दोनों  गह  पूरी  तौर  से  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  हो  चलाए  जाये  कौर  इसका  प्रबंध किस  प्रकार  की  समिति  करेगी  ?  दूसरे  क्या  भविष्य  में

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  प्रवेश  की  संख्या  के  संबंध  में  भी  कोई  सीमा  लगाई  जाएगी  ?  तीसरे  क्या

 सरकार  पश्चिम  बंगाल  के  गृह  को  जोकि  चालू  किया  जा  चुका  कोई  केन्द्रीय  सहायता  देगी  ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  वर्तमान  व्यवस्था  के  अनुसार  इन  दोनों  हों  में  25-25  स्वतंत्रता

 सेनानियों  को  स्थान  दिया  जाएगा  ।  कौन  से  स्वतंत्रता  सेनानी  इन  गृहों  में  प्रवेश  पा  सकेंगे  उसका

 उल्लेख  विवरंण  में है  ।  इन  हों  के  प्रभारी  अधिकारी  नियुक्त  करने  में  यदि  मिल  सके  तो

 स्वतंत्रता  सेनानी  को  ही  प्राथमिकता  देना  चाहेंगे  ।  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  स्थित  गृह  का  संबंध

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  इसे  स्वयं  चला  रही  है  प्रौढ़  हम  उसके  ि  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करना

 चाहते ।

 श्री  हि ०  सुर्य नारायण  :
 क्या  सरकार को  किसी  राज्य  सरकार  से  कोई  सुची  प्राप्त  हुई  है  कौर

 यदि  हां  तो  कितने  राज्यों
 से

 ?  क्या वह  दिल्ल  तथा  अन्य  स्थानों
 में

 प्रत्येक
 गृह  में

 25  स्वतन्त्रता

 सेनानियों  को  देने  के  बारे  में  25  वीं  संख्या  से  संतुष्ट  हैं  ?  इस  योजना  पर

 कितना  व्यय  होगा  कौर  क्या-क्या  सुविधाएं  प्रदान  की  जाएंगी  ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित
 :  दोनों  गृहों  में  कुल  मिलाकर  50  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  की

 व्यवस्था  है  |  उनका  चयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जाने  वाली  सूची  के  श्राधार  पर  किया  जाएगा  ।

 हमें  कभी  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  कोई  नाम  प्राप्त  नहीं  हुर  है
 ।

 हम  शीघ्र  ही  उन्हें  श्रनुस्मा  रिक

 भेजने  का  विचार  कर  रहे  हैँ  ।  जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  संबंध है  हमनें  उन्हें  परामशं  दिया

 star कि  मैंने  पहले कहा  कि  वह  अपने  प्रबंध  के  अंतर्गत  अपनी  योजनाओं
 के

 श्रंतगंत  ऐसे  गृह

 खोले  ।

 श्री जे०  माता  गोडर
 :

 इन  लोगों  के  लिए
 कब

 तक  नियमित  गृह  बन  जाने  की  सरकार  को

 तराशा  है  ्र  इनमें  से  कितने  लोगों  को  यह  गृह  मिलेंगे  ।

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित
 :  हमें उन  दो  छोटे  गृहों  जिनको  हम  2  श्रीबर  को  खोलने  जा

 रहे  म्रनभव  प्राप्त  होगा  कौर  वहीं  आगे  की  योजना  में  हमारा  मार्ग-दर्शन  करेंगे  पहला  गृह

 दिल्ली  में  शीघ्र  खुलने  वाला  है  दूसरे  पांडेचेरी  वाले  गृह  को  भी  हम  शी  घ्र  पुरा  करने  की  कोशिश  कर

 रहे  जहां  तक  स्थायी  गृहों  का  संबंध  कभी  इस  बारे  में  at  वित्तीय  आवश्यकताओं

 के  संबंध में  कोई  अंतिम  निर्णय नहीं  किया  है
 ।

 पहले  गृहों  से
 प्राप्त  अनुभव  ही  हमारा  मार्गदर्शन

 करेंग े।
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 श्री  धारणकर  :  मैँ  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह

 जिन्हें  कि
 सरकार  से  पेंशन  प्राप्त  हो  रही  इन  गृहों  में  प्रवेश  पा  सकते  हैं  तथा  क्या  इन  गृहों  में

 प्रवेश  पाने  के  बाद  भी  उन्हें  पेंशन  प्राप्त  करते
 की  अनुमति  दी  जाएगी  ?

 श्री  उसाशंकर  दीक्षित  :  उन्हें  प्रगति  पेंशन  के  एक  भाग  का  योगदान  करना  होगा  ।  इन

 हों  में  केवल  वही  व्यक्ति  प्रवेश  पा  सकेंगे  जिनका  कोई  रिश्तेदार  या  सहारा  देने  वाला  नहीं  होगा  |

 जहां  तक  उन  व्यक्तियों  का  संबंध है  जो
 अपने  परिवारों  के  साथ  रह  रहे  हैं  उनका  इन  गृहों  में  प्रवेश

 पाने  का  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।  कवल  ऐसे  बेसहारा  स्वतंत्रता  सेनानियों  जिनके  पास  रहने

 तथा  की  कोई  व्यवस्था  नही ंहै  इन  गड्डों  में  प्रवेश  दिया  जाएगा  ।  wat  हमने  fora  नहीं

 किया है  फिर  भी  उन्हें  पेंशन  का  एक  भाग  गृह  को  देना  होगा  ।  यह  पेंशन  उन्हें

 उनके  चिकित्सा  मनोरंजन  इत्यादि  के  लिए  ही  दी  जाती  है  ।

 श्री  श्यामा नन्दन  मिश्र  :  प्रत्येक  स्वतंत्रता  सेनानी  पर  कितना  व्यय  किया  जाएगा  इसका

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।  सरकार  का  इन  स्वतंत्रता  सेनानियों  पर  कितना  धन व्यय  करने  का

 विचार है  ?

 सरकार  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पहली  जिसके  आधार  पर  एक  स्वतंत्रता-सेनानी

 को  dat  प्राप्त  करने  का  अधिकार है  पर  ही  क्यों  बल  दे  रही  कुछ  ऐसे  स्वतंत्रता  सेनानी  भी  हो

 सकते  हैं  जो  उस  प्रकार  की  पेंशन  लेना  नहीं  चाहते  |  कया  वह  स्वतंत्रता  सेनानी  जो  पेंशन  के  लिए

 दरखास्त  देना  उचित  नहीं  इन  हों  में  प्रवेश  पाने  के  हकदार  होंगे  ?

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  व्यय  क  संबंध  में  जो  कुछ  योजना  बनाई  गई  है  वह  कुल  बजट  अ्रावंटन

 इस  समय  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  गृहों  के  लिए  बजट  राशि  का  अनुमान  लगाया  गया  किन्तु

 यह  एक  अस्थायी  व्यवस्था  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  कि  यह  गृह  हमें  निर्माण  ate

 विभाग  से  मिले  हूँ
 ।  इन  गृहों  को  गिराने  के  are  दिए  जा  चुक  हैं  उनकी  मरम्मत  की  जा  रही  है  कौर

 उन्हें  रहने  के  काबिल  तथाਂ  सुरक्षित  बनाया  मत  इन  गृहों  पर  aga  थोड़ा  खच  होगा

 कांश  aa  उनके  चिकित्सा  मनोरंजन  जैसे  रेडियो  इत्यादि  पर  होगा  ।

 मूझे  खेद  है  कि  इस  समय  खर्चे  के  बारे-में  सट्टी  झ्रांकड़े  नहीं  दे  सका  ।

 जहां  तक  प्रवेश  का  संबंध है  हम  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  उसी  परिभाषा  को  अ्रपनायेंगे  जिसक

 अन्तर्गत  हम  एक  स्वतंत्रता  सेनानी  को  पेंशन  देते  कई  मामलों  में  कुछ  स्वतंत्रता  सेनानियों  ने  पेंशन

 के  लिए  दरख्वास्तें  नहीं दीं  हालांकि  उन्होंने  स्वतंत्रता  के  लिए  बहुत  कुछ  सहा  भी  है  ।  ऐसे  लोगों  की  स्थिति

 बहुत  अच्छी  है  पर  उन्होंने  अ्रात्म  सम्मान  के  कारण  पेंशन  क  लिए  दरख्वास्त  देना  उचित  नहीं  समझा  |

 ऐसे  मामलों  में  उनके  मित्रों  उनके  रिश्तेदारों  से  बातचीत की  है  ।  एक  मामले में  मैंने  स्वयं  दरख्वास्त दी

 या  यूं  कहिये  मेंने  पहल  की  ।  उदाहरण  के  लिए  हरियाणा  यें  एक  स्वतंत्रता  सेनानी  ने  कहा  कि

 नहीं  लिखूंगाਂ  तब  मैने  किसी  ate  आदमी  से  उसके  लिए  भी  औपचारिकताएं  पूरी  करवाई  |

 लगभग  आधा  दर्जन  मामलों  में  हमनें  स्वयं  कार्यवाही  की  जब  हमें  पता  लगा  कि  अमर  व्यक्ति  दरख्वास्त

 देने  में  झिझक  महसुस  कर  रहें  हैँ

 Shri  Shashi  Bhushan:  Mr.  Speaker,  Sir,  may  I  know  the  age-limit  that

 has-been  fixed  for  the  old  freedom  fighters  who  will  be  allowed  to  stayin  these

 Homes,

 ll
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 णा

 Shri  Uma  Shanker  Dikshit  :  65  years.

 Shri  Shashi  Bhushan:  Is  the  Government  going  to  make  some  special

 arrangements  in  hospitals  for  these  freedom-fighters  who  have  spent  25  to  30

 years  of  their  lives  m  jail  and  are  quite  infirm  and  ailing,  (hough  they  have

 not  attained  the  age  of  65  years,  they  cannot  stay  in  these  Homes,  s»  whether

 Government  would  make  special  arrangements  for  them  in  Hospitals?

 Shri  Uma  Shankar  Dikshit:  Yes,  Sir.  We  also  propcse  to  arrange  for

 treatment  of  such  freedom  fighters  as  are  below  65  years  of  age  and  are  in  a

 very  bad  state  of  health  ard  hence  they  cannot  be  kept  in  these  Homes.

 पूर्वी  कौर  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  द्वारा  समचार  पत्रों  में  विज्ञापन  दिये  जाने  पर  किया  गया  व्यय

 श्री  श्रीजीत  कुमार  साहा  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  गत  रेलवे  हड़ताल  के  दौरान  कौर  उसके  तत्काल-पूर्व  विभिन्‍न  समाचारपत्रों  में

 पन  देने  पर  पूर्वी  रेलवे  कौर  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  द्वारा  कूल  कितना  व्यय  किया  गया  ;

 उन  समाचारपत्रों  के  नाम  कया  है  जिनमे  ये  विज्ञापन  प्रकाशित  किये  गये  थे  कौर

 ऐसे  प्रत्येक  समाचारपत्र  को  कितनी  धनराशि  की  अदायगी  की  गयी  ;

 क्या  कुछ  लेख  भी  विज्ञापनों  के  रूप  में  प्रकाशन  हेतु  दिए  गए  थे  ;  ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  कितनी  धनराशि  aa  की  गयी  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  श्री  मुहम्मद शफी
 :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  8322/74)

 ait  मधु  लिमये  :  I  want  to  draw  your  attention  towards  direction  13-A

 Mr.  Speaker:  It  was  post-poned  yesterday  itself,

 श्र  सोम  नाथ  चटर्जी :
 wert  को  नियम  43

 के  अधीन  निर्णय  करना  होता  है  कि  os

 प्रश्न  नियमानुसार सार
 स्वीकर  किया  जा  सकता  है  या  नहीं  ;  इस  प्रश्न  को  आपने  स्वीकार  कर  लिया  है

 अब  मंत्री  महोदय  इस  अधार  पर  उत्तर  देने  से  इन्कार  कर  सकते  हें  कि  यह  गोपनीय  है  ?  क्या

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  भुगतान  को  गोपनीय  मामला  समझा  जा  सकता  है  ?  यदि  संसद

 सदस्यों  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  मिलेगी  कि  भारत  की  संचित  निधि  में  से  किस  प्रकार

 भूगतान  किया  जाता  है  तो  हमारे  काम  का  कोई  लाभ  ही  नहीं  है  सरकार  ने  समाचार

 पत्रों के मालिकों  को  भुगतान  किया  है  ।

 Shri  Madhu  Limdye  :  Ihave  objection. on  the  reply  given  by  him.  It  has

 been  stated  regarding  details  of  advertisements  released  to  indi-

 vidual  newspapers  is  treated  as  confidential  between  the  Government  and

 Estimates  Committee  and  Public  Accounts the  individual

 Committee  can  see  it  and  Auditor  can  check  it.  Youcan  see  our  own  rule

 regarding  confidentiality.  It  tas  been  stated  therem

 shall  not  ask  for  information  regarding  cabinet  discussions  or  advice

 given  to  the

 That  is  confidential.  They  can  not  treat  any  matter  they  like  as  confiden-

 tial,  You  should  give  your  ruling  in  this  matter. att
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 |  ह  खिक  उत्तर

 —  eee भि

 1896  )

 Shri  Atal  Bihari  Bajpayee:  Mr.  Speaker  Sir,  you  should  give  your  ruling  in

 this  matter.  I  have  seen  the  reply  given  by  the  hon’ble  Minister.  It  is  the

 same
 reply  which  was  given  yesterday.

 श्री  मुहम्मद  शफी  क्रेशी  :  माननीय  सदस्य  की  पहली  श्रीपति  यह  थी  कि  प्रश्न  के  प्रत्येक

 भाग  का  अ्रलग  ग्रहण  उत्तर  दिया  जाना  चाहिये  ।  मैंने  वह  बात  मान  ली  है  दौर  प्लग  अलग

 उत्तर दे  दिया

 मैंने  बताया  है  कि  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  का  दृश्य-श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  सरकार

 की  प्रमुख  विज्ञापन  एजेंसी  बड़े  पैमाने  पर  विज्ञापनदाता  होने  के  कारण  वह  विभिन्‍न

 पत्रों  के  साथ  अलग  अ्रलग  रियायती  दरों  के  लिये  बातचीत  करते  ह  दृश्य-श्रव्य  प्रचार

 निदेशालय  कौर  समाचार  पत्तों  क  बीच  व्यापारिक  लेन-देन  की  बात  है  ।

 श्री  मधु  लिमये  :  कसे  ?  हम  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  के  बारे  में  बातचीत  नहीं

 कर  रहे  हैं  ।

 श्री  मुहम्मद  शफी  क्रैश
 :  ये  दरें  प्रत्येक  समाचार-पत्र  की  भिन्न  भिन्न  हो  सकती  मेने

 पहले  ही  बता  दिया  है  कि  पहले  भी  यही  प्रश्न  पूछा  गया  था
 कौर  श्री  गुजराल  ने  उत्तर  दिया  है

 )

 श्री  एस०  एम०  बेनर्जी  :  इस  मामले  में  हम  यह  जानना  चाहते  थे  कि  रेल  कर्मचारियों  क

 हितों  के  विरूद्ध  ait  रेलवे  हड़ताल  समाप्त  करन  के  लिये  विज्ञापनों  पर  कूल  कितनी  धनराशि  खच

 की  गई  है  |  हमें  बताया  गया  है  कि  10  करोड़  रुपये  खर्च  किये  गये ह  ।  सम्भव है  कि  यह  राशि

 एक  या  दो  करोड़  रुपये  हो  परन्तु  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि
 कितनी  धनराशि  खड़े  की

 सभा  को  यह  जानने  का  अधिकार है  ।

 श्री  मुहम्मद  शफी  क्रैश  :  यह  बात  व्यापार  नीति  के  सिद्धान्तों  के  खिलाफ
 है  कि  हम

 सम्बन्धित  समाचारपत्रों  के  साथ  पराग्वे  किये  बिना  इन  दरों  को  बता  दें  |

 श्री  मधु  लिमये  :  वह  नियमों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।  यह  जानकारी  गोपनीय  कैसे  हो  सकती

 है  ?  प  want  your  ruling  under  13-A.

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  सरकार  का  काम  व्यापार  नीति  पर  ध्यान  देना  है  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया  है  कौर

 उन्होंन  यह  भी  कहा  है  कि  शेष  तो  सभा  को  अपेक्षित  कोई  wea
 व्यक्ति  देगा

 |

 उन्होंने  केवल  यही  उत्तर  दिया  है  कि  यह  गोपनीय  है  परन्तु  यह  कोई  उत्तर  नहीं  ट
 x

 यह

 वास्तविक उत्तर  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कहते  हँ  कि  यह  दृश्य-श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  कौर  समाचारपत्रों

 के  बीच  लेन-देन  का  मामला  है  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  ये  दो  बातें  कैसे  सम्भव है  ?  सभा द्वारा  श्रपेक्षित  जानकारी

 गोपनीय  जोकि  मंत्री  महोदय  का  तक  प्रतीत  होता  है  कौर  यह  तथ्य  जो  कि  वह  मानते  है  कि  यह

 जानकारी  कोई  अन्य  एजेंसी  देगी  ।  ये  दो  बातें  केसे  हो  सकती  है  ?
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 श्री  महमूद शफी  कुरेशी :  कोने  अपने  उत्तर  में  बताया  है
 कि  जहां  तक  दरों  का

 सम्बन्ध  है  दृश्य-श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  श्री र  अलग  अलग  समाचार  पतों
 के

 बींच  एक  करार  है  कौर

 भारत  सरकार  तथा  सरकार  के  इक  क
 विभाग  उनको  वही  दरें  देन

 के  बाध्य  है  जो  दोनों  के

 बीच  तय  की  जा  चकी  है  ।  यह  व्यापारिक  धन्धा  है  ate  व्यापारिक  नीति के  हित  में

 मेँ  झ्रापको  सुची  दे  सकता  हूं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Bajpayee  :  Mr.  Speaker,  Sir.  with  your  permission  [  want

 to  ask  a  question  Please
 just

 have  a  look  at  the  following  line  of  the  statement

 given  by  the  hon  Minister,
 ‘
 ‘As  such,  it  would  not  he  correct  to  release  to  the

 public  unilaterally  It  clearly  means  that  if  newspapers  agree,  that  can  be

 published  The  information  is  being  conceded  from  the  House  but  that  can

 be  made  available  to  the  House  if  newspapers  agree  to  it

 Mr.  Speaker, & Sir,  now  1  raise  mv  second  question.  Now  according  to  the  hon.

 Minister,  the  releasing  of  advertisements  to  newspapers  is  a  sort  of  business  deal

 because  rates  are  settled  with  the  newspapers  irrespective  of  the  fact  that  whe-

 ther  this  job  is  done  by  Railway
 Minister  or  D.A.V.P.  want  toknow  whether

 this  is  the  Government  or  a  Bania’s  shop  where  terms  are  settled  and  if  tho

 rate  is  low,  more  advertisements  will  be  given  and  if  the  rate  is  high  the  ad-

 vertisements  will  be  less  Is  it  that  they  are  having  different  rates  for  different

 newspapers
 ?  Is  it  not  a  fact  that  the  rates  of  advertisements  for  the  news

 papers  are  fixed  one  ?
 May  I  know  if  it  is  not  #  fact  that  Government  can

 give  the  advertisements  of  whatever  value  it  pleases  the  value  of  advertisements

 is  decided  in  advance  ण्  the  Government  ?  दिक 0:३1  उड  meant  by  this  that  it

 is  a  business  deal  because  of  which  all  the  ‘facts  cannot  be  placed  before’  the

 House  2

 श्री  भाई  क०  गजराल  :  खड़े  हुये  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  से  पूछा  गया  है

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  The  advertisement-ratés:pf  newspapers  can  he

 different  and  they  are  different  in  many  ca  0७ - 8164  of  advertisements

 depends  upon  the  circulation  of  the  newspaper  T  am  fully  in  the  know  of

 things  which  is  agitating  the  minds  of  why  they  do  not  get  the

 advertisements

 Shri  Atal  Bihari  Bajpayee  :  This  is  not  the  case

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  There  is  a  gentleman’s  agreement  between  the

 newspapers  and  D.A.V.P.  It  is
 possible

 that  there  may  be  difference  in  the

 rates  given  to  us  and  others.  That  is
 why

 I  have  said  that
 I

 cannot  give
 that  information.  But  I  am

 prepared
 to  give  all  the  information  to  the  hon.

 Member  and  if  he  desires  he  can  give  it  to  other  Members  also.

 श्री  एस०  एस०  बेनर्जी  :  श्रीमान  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।
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 ि  a  ि

 श्री  एस०  एम  बैनर्जी
 :

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  गोपनीय  था
 ।  इससे  सदन

 का
 श्रीमान  हुमा  है

 ?
 क्या  हमें  यह  जानने  का  अ्रधिकार  नहीं  है  कि  समाचारपत्रों  को  कितने

 विज्ञापन  दिये  गये  श्राप  उन्हें  एसा  करने  के  लिए  कहेंगे  4०७०  )

 श्री  एस०  एम०  पटल  :  मे  भी  यही  बात  कहना  चाहता हूं  कि  इस  मामले  को  गोपनीय  कहने

 क़ा  तक  स्वीकार नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  एसा  करने  से  खतरनाक  उदाहरण  स्थापित  हो

 जायगा ॥  लोक  हित  के  मामलों को  छोड़कर  कौर  कोई  भी  बात  इस  सदन  से  गोपनीय नहीं  रखी

 जा  सकती  |  इस  मामले  में  लोक  हित  को  क  से  आधार  बनाया  जा  सकता  है  ?  इसक  बारे में  उन्होंने

 कछ  नहीं  कहा है  ।  इसमें  क्या  लोकहित  छिपा है  ?  यदि  यही  तके  प्रस्तुत  किया  जाता  है  कि

 विभिन्‍न  समाचारपत्रों  को  विभिन्‍न  दरों  पर  विज्ञापन  देने  की  परिपाटी  तो  फिर  भला  इसमें  क्या

 लोकहित  छिपा  है  ?  हमने  wae  विदेशी  सह योगों  तथा  अरन्य  करारों  के  बारे  में  जानकारी  मांगी

 है  ate  मंत्रालय  को  यह  जानकारी  देनी  पड़ी  है  ।  यह  जानकारी  कंवल  इस  भ्राधार  पर  सदन  से

 नहीं  छिपाई  जा  सकती  कि  यह  गोपनीय है  क्योंकि  इसमें  कोई  लोकहित  नहीं  छिपा  है  ।  यही  मेरा

 निवेदन है

 श्री  मुहम्द  शफी  कुरेशी  :  मेंने  पहलें  ही  यह  स्पष्ट  कर  दिया है  कि  विभिन्‍न  समाचार  रात्रि

 को  दिये  गये  विज्ञापनों  का  ब्यौरा  इस  लिए  गोपनीय  होता  है  कि  वह  सरकार  तथा  समाचारपत्रों  के

 बीच  का  मामला  होता  है  ।

 शी  च्योतिमें  बसु
 :

 लोक  हित  क्या  होता  हम  इसके  बारे में  श्राप  का
 a.

 विनिमय  चाहते  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  मेरे  विनिमय  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है
 ।

 इसके
 बारे  में  अनेक

 विनिणय  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  Government’s

 reply  is  neither  satisfactory  nor  sufficient.  As  long  as  Government  gives

 money  for  advertisements  out  of  Public  Exchequer  it  will  have  to  tell  ue

 as  to  how  much  money  was  given  to  different  newspapers.  But  Government
 is  not  prepared  to  give  this  information  and  we  want  your  ruling  on  it.

 श्री  एस०  एम ०  बेनजी  :  मंत्री  महोदय  ने  किसी  नियम  के  श्रन्तगंत  सुरक्षा  नहीं  मांगी

 क्यो  श्राप  उन्हें  जानकारी  सभापटल  पर  का  निदेश  देंगे  ?  मैँ  इसके  बारे  में  श्राप  का  विनिर्णय

 चाहता  हूं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Mr.  Speaker,  Sir,  it  has  been  stated  by  the

 Hon.  Minister  that  he  is  prepared  to  show  you  the  requisite  data.  My  submis-

 sion  is  that  you  should  give  your  ruling  after  going  through  the  पाणि शो काता  .,

 (Interruptions).

 It  has  got  another  aspect  also.  If  Government  is  not  prepared  to  tell

 us  the  different  amount  of  advertisements  which  were  given  to  each  newspaper

 then  there
 is  every  possibility

 that  Government  may  misuse  its  power  of
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 releasing  advertisements  to  newspapers.  That  way  Government  favours

 favourite  newspapers  and  may  Not  give  or  may  give  only  cheap  advertise-
 ment  to  the  newspapers  which  are  not  favourite  of  the  Government.  Many
 issues  are  involved  in  it.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मंत्री  महोदय  ने  इसे  मुझे  दिखाई  की  पेशकश  की ंहै  ।  में  इससे  देख

 सकता  हुं  परन्तु  यह  केवल  एक  वाणिज्यिक  मामला  है  अलग बात  है  ।  यह  मेरे  विवेक  का

 मामला  मे  इसे  देख  लग  ।  मैं  इससे  सम्बद्ध  पहले
 के  उदाहरण भी  देख  लंगा  |

 "8  Madhu  Limaye  :  It  is  a  matter  of  public  policy  and  not  of  public
 interest.  He’is  not  claiming  that  it  is  not  in  the  public  interest...  (Interrup-

 tions).

 SEU  महोदय  :  म  बिना.देख  आपको  कोई  उत्तर नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  368  के  अ्रन्तर्गत  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं

 जोकि
 श्रापकी  टिप्पणी

 से  ही  उत्पन्न  हुमा है
 ।  नियम  368

 में  कहा  गया  है  :

 नियम  ऐ  से  दस्तावेजों  पर  लागू  नहीं  होगा  जो  कि  मंत्री  द्वारा  एसे  बतायें
 हों  जिन्हें

 प्रस्तुत  करना
 लोकहित

 qa  खोपडे

 इसमें  लोकहित  कहां  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  अध्ययन  करूंगा  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  श्रीमान  श्राप  उन्हें  एक  ऐसा  दे  रहे  हैं  जिसकी  उन्होंने

 नहीं  की  है

 श्री  सोमनाथ  चैटर्जी  :  श्रीमान  लगभग  सभी  सौदे  व्यापारिक  सौदे  हो  जायेंगे

 क्योंकि  सरकार  द्वारा  अधिकाधिक  वाणिज्यिक  सौदे  किये  जा  रहे  हैं  ।  एक  समय  ऐसा भी  श्रायेंगा  जब

 कि  भारत  सरकार  की  संचित  निधि  से  सम्बद्ध  कोई  भीਂ  जानकारी  देने  से  इन्कार  कर  दिया

 जायेगा  |  उस  समय  यह  सदन  इस  प्रकार  के  मामलों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  सक्षम  नहीं  रहेगा  ।

 प्रश्नों क  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारत  में  कार्य  रहे  विदेशी  समाचार  एजसियां

 गें  530.  श्री  गजाधर  मांझी

 श्री  कठ  जाफर  शरीफ  :

 सूचना  कौंर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  में  रि  विदेशी  समाचार  एजेंसियां  कार्य
 कर

 रही  कौर
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 ह

 क्या  भारत  की  ऐसी  हीਂ  कोई  AYA  समाचार  एजेंसी  है  जो  विशा  ग  ्  कर

 रही

 सुचना  कार  प्रसारण  मंत्री  भाई  Fo  अठारह

 नहीं  ।
 परन्तु

 दो  भारतीय  समाचार  एजेंसियों क
 कुछ

 स्थानों  पर  सम्वाददाता हैं  ।

 इसक  अतिरिक्त  समाचारों  के

 दारे

 के  लिये
 उन्होंने

 gan  विदेशी  समाचार  एजेंसियों

 के  साथ  पारस्परिक  व्यवस्था  की  हुई  है  ।

 झत्यावश्य  बस्तुएं  बनाने  वाले  लघु  औद्योगिक  एककों  क  लिय  प्रोद्योगिकी का  विकास

 *  531.  श्री जी०  वाई ०  गणन  :  क्या  विज्ञान  प्यार  प्रौद्योगिक  मंत्री  यह  बिताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  जन  उपभोग  की  आवश्यक  वस्तुएं  जसे  चीनी  तथा  कागज  का

 उत्पादन  करने  वाले  बिकन्द्रित  लग  शभ्रौद्योगिक  एककों  के  लिये  प्रौद्योगिकी  के  विकास  का  कायें

 क्रम  पांचवीं  योजना  म॑  लागू  किये  जाने  क  लिये  लिया  गया है

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूप-रेखा  कया  अर

 इस  प्रयोजन के  लिये  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सो
 ०  सुब्रह्मण्यम )

 att  श्रौद्योगिक,विकास  मंत्रालय  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  कक्ष ने  चीनी  तथा

 कागज  का  उत्पादन  करने  के  लिय  छोट  पैमाने  के  संयंत्रों  की  प्रौद्योगिकी  के  विकास  क  लिय

 कलाकारों  दलों  का  गठन  किया  है  ।  न  कार्यकारी  दलों  की  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जाना  कभी  बाकी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ॥

 CONSTRUCTION  OF  PONG  DAM

 *58  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state

 (a)
 the

 date  on  which  construction  of  Pong  Dam  was  completed  and

 the  total  amount  of  expenditure  ineurred  thereon;

 (b)  the  total  amount  of  compensation  paid  for  the  land  acquired  in  Hima-

 chal  Pradesh;  and

 (c)  the  capacity  of  Pong  Dam  and  the  total
 acreage

 of  land  which  will  be

 irrigated  as  also  the  acreage  of  land  to  be  irrigated  in  Rajasthan?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Powers  (Shri  C.  Pant)

 (a)  The  Beas  Dam  at  Pong  was  raised  to  its  full  height  n  June,  1974,

 but  the  spillway gates  will  be  installed  after  the  current  monsoon.  An  expendi-
 ture  of  Rs.  191°35  crores  had  been  incurred  till  June,  1974.

 (b)  The  amount  cf  compensation  paid  by  the  project.  for  the  land  and

 property  acquired  in  Himachal  Pradexh  is  Rs.  36-28  crores,
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 (c)  The  dam  has  been  designed  to  provide  a  live  storage  of  6-9  lakh

 hec  tare  metres.  On  full  development  from  stored  as  well  as  flow  water
 it  would  be  possible  to  provide  perennial  irrigation  to  an  area  of  about  16

 lakh  hectares.  Rajasthan  has  a  share  of  9-86  lakh  hectare  metres  in  the

 surplus  Ravi  Beas  waters,  and  on  full  development  would  be  able  to  irrigate

 about  12  lakh  hectares  with  this  water.

 मुल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  सीमेंट  का  उपलब्ध  किया  जाना
 *  533.  श्री  महेन्द्र सिह  गिल  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 सरकार  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने

 के
 लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  कि

 सीमेंट  के  मूल्य  में

 विधि  किये  जाने के  बाद  भी  सीमेंट  उपभोक्ताओं को  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  उपलब्घ

 fear जा

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी०

 सीमित  ब्रित्तरण  तथा  म  cat  का  नियंत्रण  आजकल  सीमेंट  नियंत्रण  श्री  1967 की  शर्तों  के

 सार  किया  जा  रहा  है  ।  गीता  स्थान  तक  रेल  भाड़ा  वक्त  मूल्य  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  निश्चित  किया

 जाता है  ।  लेकिन  राज्य  क  श्रीधर  प्राण  अथवा  खतरा  मूल्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  आदंश  के  खण्ड

 10  के  घिन  निर्धारित  किये  जाते  हैँ  ।  आवश्यक वस्तु  1955  के  प्रयोजन के  लिय

 सीमट  को
 झ्रावश्यक  वस्तु  घोषित

 कर
 दिया  गया  है

 ।

 सरकार  द्वारा  निर्दिष्ट  मूल्य  पर  सीमेंट  उपलब्ध  करान  के  लिये  समस्त  सरकारों  से

 अ्रमुरांघ  किया  गया  था  कि  परमिट  लाइसेसों  द्वारा  सीमेंट  की  बिक्री  के  विनियमन  के  लिये  आवश्यक

 वस्तु  श्रघिंनियमं के  प्रवीन  श्रादेश  जारी  करें  कौर  अधिकांश  राज्य  सरकारों ने  एसे  आदश  जारी

 कर  दिये  हैं  |

 उपलब्ध  सीमेंट  के  समान  वितरण  के  लिये  गत  पांच  वर्षे  की  खपत  के  आधार  पर  प्रत्येक

 राज्य को  1  1973 से  30  1974  की  प्रगति  के  लिये  सीमेंट  के  कोट  भी  निर्धारित  किये

 गए  केन्द्रीय  सरकार  की  निर्माण  आवश्यकताएं  तथा  बड़े  व  मझोले  उद्योगों  की  आवश्य

 किताबों  की  पूर्ति  केन्द्र  द्वारा  श्नलग  से  की  जाती  गर्त  ये  इन  कोटों  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।  श्रागामी

 तिमाही  म  सीमेंट  फैक्टरियों
 से

 सीमेंट  की  संभावित  उपलब्धता  के  आधार  पर  प्रत्येक  तिमाही
 क

 लिये

 सीमेंट  का  श्रावंटन  किया  जाता  है  ।

 उपलब्ध  सीमेंट  के  वितरण  में  सुधार  करने  के  लिये  सचिवों  की  उच्चस्तरीय  समिति  द्वारा

 रेल  द्वारा  सीमेंट  की  ढुलाई  की  नियमित  रूप  से  जांच  पड़ताल  की  जाती  है  ।  जिससे
 कि  ढुलाई  में

 कठिनाई  महसूस  करने  वाली  फैक्टरियों  की  यथा  सम्भव  सहायता  की  जा
 |

 170  लाख  मी  ०  टन  से  अधिक की  fated  क्षमता  के  लिये  लाइसस  तथा  श्राशयपत्र

 भी  जारी  किए  जा  चुके  हैं  जिनमें से  लगभग  17  लाख  मी  ०  टन  की  क्षमता  श  1974-75  म  प्राप्त

 कर  लिये  जाने  की  आशा

 इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्टीोज  द्वारा  उपकरणों  का  निर्यात

 534.  श्री  यम  ता  प्रसाद मण्डल  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इण्डियन

 टेली  जिन  इंडस्ट्रीज  को  गत  तीन  वर्षों  उपकरणों  के  निर्यात  से  कितना  शुद्ध  लाभ
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 संचार  मंत्री  क  ०
 ब्रह्मानन्द रेड्डी  :  पिछल  तीन  वर्षों  में  निर्यात  के  द्वारा  इण्डियन

 टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  का  शुद्ध  नीचे  लिखे  अनुसार

 ag  लाभ

 लाख  रुपये

 1971-72  6.21

 1972-73  3.50

 1973-74  1.:48

 जन  साधारण  क  उपभोग  को  वस्तुभ्नों  का  उत्पाद

 *  5355.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  बैंक  प्रबन्ध  संस्थान  द्वारा  1974  में  आयोजित  ग्रामीण  उद्योग

 वित्त  पोषण  वर्कशाप  में  श्रपने  भाषण  में  उन्होंने  यहं  सकते  दिया  था  कि  सरकार

 साधारण  के  उपभोग की  वस्तुग्नों के उत्पादन म के  उत्पादन  में  विधि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नगरीय  क्षेत्रों  में

 प्राघुनिकतम  वस्तु ग्र ों  के  उत्पादन  की  अनुमति  देन  की  अपनी  नीति  का  पुर्न निर्वा रण  कर  रही  कौर

 यदि  तो  इस  संदर्भ  में  प्रौद्योगिक  नीति  की  समीक्षा  के  बारे  में  सरकार  का

 क्या  निर्णय है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी  ०
 सुब्रह्मण्यम )

 ate  नेशनल  इन्सटिट्यूट  बेक  मैनेजमेंट  द्वारा  आयोजित  उद्योग

 वित्त  पोषण  वर्कशॉप  में  भाषण  करते  हुए  नगरीय  लोगों
 के  उपयोग के  तथाकथित

 निकला  टेड  )  वस्तुझ्नों  की  भ्र पे क्षा  जन-साधारण  द्वारा  प्रयोग  की  बाली  तथा  देश

 की  कच्ची  सामग्री  से  ही  बनायी  जाने  वाली  वस्तु ग्न ों  का  उत्पादन  करने
 क

 लिये
 लघू

 उद्योग  कार्यक्रमों

 में  सक्रय  रुप  से  कार्य  करने
 की

 भ्रावश्यकता  पर  बल  दिया  था
 ।  इस

 सम्बन्ध  में  1956  कं

 औद्योगिक  नीति  संकल्प  से  सरकारी  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  म  प्रशासित  होती  है  जिसे  aryl

 गीत  लाइसंस पालिसी  वक्तव्य  2  फरवरी  1973  के  द्वारा  विस्तारित  किया  गया  है  ।
 सरकार

 को

 यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  है  कि  लाइसेन्सी करण  के
 निर्णय  विकासपरक  योजना  के  श्रमिक

 हो  कौर  बचत  पूर्ण  उपयुक्त  टैक्नोलॉजी  ,  संतुलित  क्षेत्रीय विकास  नौ  र  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 जैसे  तकनीकी  आधिक  उन  में  प्रतिबिम्बित  होते  रहे  ।

 य  रोपित  देशो ंके  विशेषज्ञों का  दौरा

 #536.  श्रीमती  पा वंती  कृष्णन
 :

 कया  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  विकास  कि

 क्या  यूरोपीय  देशों
 के

 छः  विशेषज्ञों
 का  एक  दल  उपकरण

 निर्माण
 परामर्श

 कौर  अन्य

 क
 क्षेत्र  में  सहयोग

 की
 सम्भावनाओं  पर  विचार  विमश  करने

 प्रथमस्रोत' जानकारी प्राप्त जानकारी  प्राप्त

 करने  के  लिए  शीघ्र ही  भारत  ara  वाला
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 यदि  तो
 विशेषज्ञों  क का  यह  दल  यहां  किन-किन  उद्योगपतियों  शौर  बानियों

 से  मिलेगा ;  कौर

 क्या  यह  दल  भारत  HIT  इ०  सी ०  एम०  के  बीच हुए  वाणिज्यिक  सहयोग  करार  की

 झनुबर्ती  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप यहां  श्री  रहा  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०

 1.  भारत  कार  यूरोपीय  श्रमिक  साफ  के  देशों  के  बींच  हुए  वाणिज्यिक

 सहयोग  करार  मं  प्रत्य  बातों  के  साथ-साथ  व्यापार  क  क्षेत्र  में  हितों  को  ध्यान  में  ्  हुए

 सहयोग  तीसरे  देशों  के  साथ  आधिक  संबंधों  के  क्षेत्र  में  दोनों  पक्षों  के  संगठनों  के  बी  च

 सहयोग  करनें  कौर  ace  हित  ate  तुलनात्मक  लाभ  के  आधार  पर  वाणिज्यिक  विनियम  की

 परिकल्पना की  गई  इस  करार  क  सन्दर्भ  में  भारतीय  विशेषज्ञ  द्वारा  पष् टि विम  योरुप  का  दौरा  करन

 की  व्यवस्था की  गई  थी

 2.  इस  विशेषज्ञ  ने  इंजीनियरी  उद्योग  के  क्षत्र  में सहयोग  की  संभाव्यताझ्ं का  पता  लगाया

 att  यह  सिफारिश  की  थी  कि  परामशंदाता  इंजी  ठेके  लेने  वाले  इंजीनियरों  कौर  fata

 क  यूरोपीय  संगठनों  द्वारा  निर्धारित  योरुप  6  से  8  विशेषज्ञों
 के

 एक  दल  को  इंजोनियरी  क  क्षेत्र  में

 हमारी  शंक यकता  शौर  क्षमता  शादी  क  बारे  में  मत  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  भारत  का

 दौरा  करना  चाहिए ।

 3.  विशेषज्ञों  के  दौरे  के  बारे  में  किये  गये  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रम  तसर  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 537.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  क्या  सिंचाई  wit  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम
 क

 ग्रंतग्रंत  पंजाब  राज्य  के
 श्रमुतसर  डिविजन  श्री

 तक  कुल  कितने  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई  गई

 ग्रामीण  विद्युतीकरण
 कार्य  क्रम

 के  अंतर्गत  पंजाब  राज्य  में  कुल  कितने  गांवों  में  बिजली

 पहुंचाये जान  का  विचार  है  ;
 शौर

 क्या  सरकार  का  विचार अमृतसर जिले  के  सभी  गावों  में  बिजली  पहुंचाने  का  है
 ae

 यदि  तो  कब  तक
 ?

 सिंचाई site  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पंजाब  राज्य  में
 अमृतसर

 डिवीजन

 Tm  का  कोई  डिवीजन नहीं  है  ।

 अमृतसर  जिले  के  कुल  1173  ara  में  से  977  ग्राम  31  1974  तक  विद्युतीकरण किए

 जायके

 पंजाब  राज्य  बिजली  बोर्डे  ने  1974-75  में  600  ग्रामों  के
 तथा  पांचवी  योजना

 gate  में  शेष  ग्रामों  के  विष्टिकरण की  योजना  बनाई  है

 20.
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 पंजाब  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  1976
 तक  भ्र मृत सर जिले  के  शेष  ग्रामों

 के  विद्युतीकरण की  योजना  बनाई  है  ।

 राज्य  बिजली  बोर्ड  के  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशें

 *  538.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि  नई  दिल्‍ली  में  ret  हाल  में  हु  ए  राज्य  बिजली  बोर्डों
 के

 सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  को  राज्य

 सरकारों  के  पास  धन  की  कमी  को  देखते  हुए  किस  सोमा  तक
 क्रियान्वित  करने  की  संभावना  हैं  ।'

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  बहुत से  निर्णय  ऐसे  हैं  जिन्हें बिना  अधिक

 व्यय  किये  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  और  जहां  व्यय  करना  अपेक्षित  होता  वहां  अतिरिक्त

 राजस्व  थोड़े  समय  में  भी  इस  व्यय  से  अधिक  हो  जाएगा  |  केवल  कुछ  ही  मामलों  में  अधिक  पूंजीगत

 व्यय  की  श्रावश्यकता  होगी  कौर  इसका  उपयुक्त  रीफिलिंग  द्वारा  अथवा  किसी  अर  तरीके  से  राज्य

 की  योजनायें  अथवा  केन्द्रीय  विद्युत  योजना  में  समंजन  करना  होगा  |

 बिजली  इंजीनियरों  द्वारा  gene  बिजली  प्राधिकरण  का  विरोध

 *539.  श्री  एम०  राम
 गोपाल  रेड्डी

 :
 कया  सिचाई site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्यो  बिजली  इंजीनियरों  ate  उनकी  एसोसिएशन  ने  राज्य  में  बिजली  के  उत् पर दत्त

 प्रबन्ध  करने  के  लिए  प्रस्तावित  केन्द्रीय  प्राधिकार  का  विरोध  किया  है  ;  भ्र

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  राज्यों
 में  विद्युत  उत्पादन का  प्रबन्ध

 करने  के  लिए  किसी  केन्द्रीय  प्राधिकरण  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पांचवीं  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  का  उत्पादन

 *540.  श्री  बी०  कार  शुक्ल  :
 क्यो  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिजली  उत्पादन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 की  अनुमानित  मांग  कितनी  है  ;

 इस  प्रयोजन के  लिए
 योजना  आयोग

 ने
 कितनी  धन

 राशि  को  नियतन  किया  है

 ग्रोवर

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्ष  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया

 गया

 योजना  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  मोहन
 :  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना .  के

 लिए  बिजली  क्षेत्र के  santa  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 ने

 1310  करोड़  रुपये
 ०के  परिव्यय  का  .  प्रस्ताव

 किया  इसमें  690  करोड़  रुपये  बिजली  उत्पादन  स्कीमों  के  लिए  रखे  गये
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 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  को  कभी
 प्रतिमा  रुप  नहीं ्  गया  है  ।

 वारिक  योजना  1974-75  के  कुल  255.  19  करोड़ के  व्यय के  a  राज्य  के

 बिजली  कार्यक्रम  के  लिए  86.  86  करोड़  रुपये  के  झाड़न की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 Thermal  Plant  in  Madhya  Pradesh

 #541,  Shri  Chandulal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Madhya  Pradesh  has  proposed  that  instead  of  transporting
 coal  from  Singrauli  coal  mine  of  Madhya  Pradesh  to  other  places  for  power

 generation  a  Thermal  Plant  be  set  up  to  generate  power  there  itself;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  accepting  this  proposal  of  Madhya  Pradesh?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  K.C.  Pant)  :

 (a)  &  (b)  Madhya  Pradesh  has  submitted  a  proposal  for  the  setting  up
 of  a  large  thermal  power  station  of  2000  MW  capacity  near  the  Singrauli  coal

 mines.  In  lccating  large  thermal  power  a  number  of  factors  have

 to  be  weighed,  including  ready  availability  of  coal,  cooling  water,  transport

 facilities,  place  in  the  electrical  system,  etc.  so  that  the  new  large  thermal

 stations  could  serve,  not  only  the  State  where  {hey  are  located  but  also  the

 region  as  a  whole.  The  proposal  submitted  by  Madhya  Pradesh  State  Electri-

 city  Board  has  to  be  examined  with  reference  to  the  factors  mentioned  as  well

 as  the  availability  of  resources.  The  Government  of  India  have  already

 set  up  a  Site  Selection  Committee  for  locating  such  large  thermal  stations  in

 the  coal  bearing  areas.  The  report  of  the  Committee  is  awaited.

 थुम्बा  राकट  स्टेशन  में  भ्रष्टाचार

 4542.  श्री  सी०  के०  चन्द्रभान :  क्या  अंतरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  थुम्बा  राकेट  स्टेशन  में  व्याप्त  श्रनियमितताओ्ं  शौर  भ्रष्टाचार  की

 र

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  6  लाख  रुपये  कीमत  की  स्टेनलेस  स्टील  की  छड़ों  को  सरकारी  तौर  पर  प्राप्त

 gon  दिखाया  गया

 क्या  हर स्टन लस  स्टील
 की

 छड़ों
 की

 पूरी-पूरी  सप्लाई  की  गई  थी  ;  कौर

 यदि  तो  थुम्बा  राकेट  स्टेशन  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही की  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रो नाक्स  मंत्री  तथा  श्रेन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 :  विक्रम  साराभाई  safer  कन्द  से  संबंधित  श्रीधर चन  तत़्वों  और  भ्रष्टाचार  के

 पर  सरकार  का  ध्यान  गया  है  ।
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 जहां  कहीं  भी  जरूरी  वहां  आरोपों पर  ध्यान  दिया  गया  है  ate  कार्यवाही की

 है  |

 म

 Soe
 झ्र  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 यंत्री कृत  नारियल  जटा  एककों  संबंधी  समिति  की  सिफारिशें

 *  543.  श्री  बक्शी  नायक  :  कया औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  यंत्री कृत  नारियल  जटा  एककों  की  स्थापना  के  बारे  में  समिति  द्वारा की  गई

 सिफारिशों  पर  सरकार  ने  निर्णय  कर  लिया  है  ;  प्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी sata  क्या  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम )

 नहीं
 ।

 )  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 Deployment  of  B.S.F.  and  C.R.P.  in  States

 *544,  Shri  Shankar:  Dayal  Singh  Will  the  Minister  of  Home  Affairs

 be
 pleased

 to  state:

 (a)  the  names  of  States  where  Border  Security  Force  and  the
 Central

 Police  Force  were  sent  during  the  last  one  year  for  maintaining  law

 and  order  indicating  the  number  of  units  of  these  forces  sent  there  and  the

 amount  of  expenditure  incurred  on  them  by  the  Central  and  State  Governments

 espectively;  and

 (0)  the  number  cf  Jawans  of  cach  of  the  aforesaid  forces  killed  and  injured
 n  various  States  during  the  last  one  year  in  clashes  with  local  anti-social  ele-

 ments?

 The  Minister  of
 Home

 eae
 (Shri  Uma

 Shankar  Dikshit):

 (a)  A  statement.  indica‘i ing  details  of  the  number  of
 company

 of

 C.R.P.F.  deputed  to  the  different  States  during  the  period  1-8-1973  to  31-7-1974

 is  laid  on  the,  table  of  the  House  [Placed  in  the  Library.  See  No.  LT

 8323/14]  Similar  information  regarding  the  Border  Security  Force  is  being
 collected  and  will  be  furnished  to  the  House.}  Excluding  the  transportation

 s.  23°35  crores  was  spent  by  the  Central charges,  an  amount  of  about

 Government  for  the  units  of  C.R.P.F.  and  B.S.F.  Expenditure  incurred  upto
 31-3-1974  18  recoverable  from  ‘the  State  Governments.

 (b)  During  the  period  from  .1-8-73  to  31-7-74,  3.B.S.F.  personnel  were
 killed  and  5  injured  while  deployed  for  law  and  order  duties in  the  various

 States.  In  the  C.R.P.F.  2  persons  were  killed  and  355  injured  on  such  duties.
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 डाक  तथा  तार  विभाग  में  का  प्रयोग

 *545.  श्री  बी०  वी  ०  नायक  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  में  वर्दियों  तथा  ara  प्रयोजनों के  लिए  खद्दर  के  प्रयोग

 के  बारे  में  सरकार  पुर्निवचार  कर  रही  शौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 संचार  मंत्री  के  ०  ब्रह्मानंद
 :

 जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  कमंचारियों  हारा  किये  गये  कथित  श्रत्थाचार

 *  546.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  सरकार  को  ऐसे  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  सीमा  सुरक्षा  बल

 के  कम  चोरियों  द्वारा  लोगों  पर  किये  गये  अत्याचारों  की  शिकायत  की  गई  है  ;

 सरकार  को  बताये  गये  मामलों  में  से  प्रमुख  मामले  किस  प्रकार  के  कौर

 एसे  मामलो  में  यदि  कोई  कार्य  वाही  की  गई  तो  वह  क्या  है  |

 गह  मंत्री  उमाशंकर
 :  से  सरकार  को  1-8-1972 से  31-7-

 1974  की  अवधि  के  दौरान  18  मामले  सुचित  किये  जिनमें  सीमा  सुरक्षा बल  के

 कर्मचारियों  के  विरूद्ध  आपराधिक  श्रात्रेमण  तथा  बलात्कार  के  मुख्य  आरोप  लगाये  गये  थे  ।

 इस  संबंध  में  की  गई  जांच  के  दौरान  10  मामलों  में  सिद्ध  नही  हो  सके  ।  दो  मामले  न्यायाधीश

 है  तथा  4  मामलों  की  जांच  हो  रही  है  ।  शेष  दो  मामलों  में  8  व्यक्तियों  को  भिन्न  fer  अवधि

 की  जेल  की  सजा  दी  गई  थी  ।

 इन्डियन  एन्ड  ईस्टर्न  न्यूजपेपर  सोसायटी
 क

 emer  द्वारा  किया  गया  वक्तव्य

 *547.  को  एस०  ए०  मगनन्तम च्छ  :
 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इन्डियन  एण्ड  ईस्टर्न  न्यूज पेपर्स  ara  के  अध्यक्ष  क  वक्तव्य

 किशोर  बिलाया  गया  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  से  समाचार-पत्र  उद्योग  के  सम्मुख  त्र  रही  समस्या त्रों

 की  जांच  करने  हेतु  एक  तन्त्र  स्थापित  करने  का  श्रतुरोध  किया  गया  we

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ate  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  हैं
 ?

 सुच ना  कौर  प्रसारण  मंत्री  भाई  क्क्०  :
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 क्योंकि  डा०  माबातोश  श्रथंशास्त्री  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  तथ्य  शभ्रत्वेषण  समिति

 भारत  के  समाचारपत्र  उद्योग  की  सरथ-व्यवस्था  की  पहले  ही  जांच  कर  रही  इसलिए  दूसरे  तन्त्र

 की  स्थापना  फिलहाल  अनावश्यक  प्रतीत  होती  है  ।  इण्डियन  एण्ड  ईसटने  न्यूज  पैसे  सोसायटी

 के  सुझाव  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  समाचार  की  भ्रम-व्यवस्था  सम्बन्धी  तथ्य  भ्रन्वेषण  समिति

 की  रिपोट  जिसके  31  1974  तक  उपलब्ध  हो  जाने  की  उम्मीद  पर  निभा  करेगी  |

 उड़ीसा के  उद्योगों में  विद्युत  को
 कमी

 *548.  श्री  श्याम
 सुन्दर  महापात्र

 :
 कया  सिचाई  कौर

 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 कया  इस  समय  उड़ीसा  में  वहां  के  उद्योगों  की  आवश्यकता  पुरी  करने
 के

 लिए  विद्युत

 की  कमी है  ;  कौर

 क्या  विद्युत  की  कमी  के  कारण  नए  उद्योग  स्थापित  नहीं हो
 सकते  ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त )
 :

 उड़ोसा  में  इस  समय  बिजली  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 EXPORT  OF  CEMENT  TO  BANGLADESH

 AAT lrhar  Singh:  Will 3'736.  Dr.  ‘Laxminarayan  Pandeya  :  Shri  Chandra  She

 the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  an  dTechnology,  he  pleased

 to  state:

 (a)  whether  Indian  Government  had  sent
 sufficient  quantity  of  cement

 to  Bangladesh  during  last  two  years;

 (b)  whether  due  to  this  export  of  cement  there  has  been  an  acute  shortag

 of  cement  in  India  and  the  people  are  facing  great  difficulties;  and

 (0)  the  efforts  being  made  by  Government  for  providing  cement  to  the

 people

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Develonn  ent  (Shri  Ziaur
 दि  ri  कै

 Rahman  Ansari):  (a)  to  (0)  The  following  quantities  of  cement  +  ह  अ
 छाट  exported  to

 Bangladesh  during  the  years  1972  and  1973:

 lakh  tonnes,

 1973--1-1]4  lakh  tonnes.

 While  export  of  cement  to  Bangladesh  reduced  the  availability  of  cement

 to  a  little  extent  for  the  home  market  { 1. L 16  shortage  of  cement  in  the  country  was

 essentially  due  to  the  shortfall  in  production  on  account  of  power  cuts  enforced
 Pas

 in  some  States,  inadequ  1  ré  आ  upply  of
 coal,  madequate  availability  of  Wagons

 and  labour  strikes  ete.
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 In  order  to  maximise  availability  of  cement,  rail  transport  movement  of

 cement  is  regularly  scrutinised  by  a  high  level  committee  of  Secretaries  with  a

 view  to  extending  such  assistance  as  may  be  possible,  to  the  factories  facing
 movement  difficulties.  A  Standing  Linkage  Committee  on  coal  has  been  estab-

 lished  under  the  Department  of  Mines  and  Metals  and  various  cement  factories

 have  been  linked  to  the  different  coal  fields  after  assessing  their  coal  require-
 ments,  A  monotoring  cell  has  been  established  at  Calcutta  to  review  every  10

 days  the  supplies  of  coal  to  various  factories.  Licences/Letters  of  Intent  for  an

 additional  capacity  of  about  17  million  tonnes  have  also  been  issued.

 मंत्रियों  हारा  किये  जाने  वाल  दरों  पर  होने  वाल  म  किफायत

 3737.  श्री डी  ०  बी०  चन्द्र  गौडा  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मंत्रियों  द्वारा

 देश  में  किये  जाने  वाले  दौरों  पर  होने  वाले  व्यय  में  किफायत  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय में  उप
 मंत्री

 एफ  ०  एच०  :  मंत्रियों
 का  यात्रा  भत्ता

 संसद  के

 ग्र धि नियम  तथा  सांविधिक  नियमों  द्वारा  नियमित  किया  जाता  है  ।  फिर  मंत्रियों  से  आवश्यक

 तथा  श्रनिवायं  कार्यों  को
 पुरा  करने  के  लिये  सरकारी  व्यय

 पर
 कम  से  कम  यात्रा  करने के  लिये

 रोध  किया  गया  है  ।

 कर्नाटक  द्वारा  राजस्थान  को  ताप संयंत्र  की  बिक्री

 3738.  श्री क  ०  लक प्पा  :  व्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 fe

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  राजस्थान को  1966  में  श्रथवा  इसके  निकट  एक  ताप-संयंत्र

 बेचा  था  जबकि  उन्होंने  अपनी  शारवती  पन  बिजली  परियोजना  चालू  की  थी  ;  atk

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  बिजली  संकट  को  टालने  के

 लिए  चह  संयंत्र  वापस  करने  हेतु  राजस्थान  को  सहमत  करने  का  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  कौर  कर्नाटक

 राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  राजस्थान  राज्य  बिजलियों  की  10  मेगावाट  का  एक  रस  टर्बाइन  विद्युत

 उत्पादन सेट  बेचा  था  ।  पता  चला  है  कि  यदि  इस  संबंध  में  कोई  प्रतिरोध  प्राप्त  होता  है  तो  राजस्थान

 राज्य  बिजली  इस  विद्युत  संयंत्र  को  कर्नाटक  को  वापस  बेचने  को  तेयार  है  ।

 सटकना  पन  बिजली  परियोजना  क  लिए  टांगों  का  आबंटन

 3739.  श्री  कुशोक  बाकुला  :
 क्या  सिचाई

 कौर  विद्युत  मंत्री यद  बताने  की  कृपा

 करने कि

 क्यां  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  सटकना  पन  बिजली  परियोजना  के  लिए  तीन  टांगों  के
 किसा  राया  >

 आबंटन  हेतु  गृह/रक्षा  मंत्रालय  से दि  किया  TT  ;  अरार
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 fe  र

 ने  ताकि  उक्त  परियोजना  शीघ्र (a)  यदि  तो  वह  कब  तक  उपलब्ध  कर  लिए  जाएं

 पुरी हो  सके  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :

 ate  अभिप्राय  जीपों  को  उच्च  स्तरीय  क्षेत्र  में  चलाने  से

 है  ।  इनकी  बहुत  कमी  के  कारण  इनकी  व्यवस्था  करना  अभी  तक  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 वर्गों  के  विद्यार्थियों wt  छात्रवृत्तियां

 3740.  श्री  मातंण्ड  fag  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  1960  पप  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों  की  एक  अखिल  भारतीय

 सुची  संकलित
 की  है  कौर  ऐसे  वर्गों  के  छात्रों  को

 दी
 गई  मेट्रिकोत्त

 र
 छात्रवृत्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  से  यह  कहने  का  है  कि  वे  श्रमिक  are  शैक्षिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों  की
 नई  सूचियां  तयार  करें  ;

 यदि  तो  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  समुदाय  के  सामाजिक

 एवं  श्राथिक  रूप
 से  पिछड़े  वर्ग  विशेषकर  आदिवासियों  के  बच्चों

 को  क्या
 विशेष  शैक्षिक  सुविधाएं

 प्रदान  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय में
 उपमंत्री  एफ०  एच ०

 :  1963-64
 से  पूर्वे  अन्य  पिछड़े

 वर्गों  को  मेट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्तियां  राज्य  सरकारों-संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  तैयार  की  गई  सूचियों के

 आधार  पर  दी  गई  थी  ।

 जी  श्रीमान  ।

 समुदाय  के  art  पर  अनुसूचित  जन
 जातियों

 के
 अतिरिकत

 अन्य  कमजोर

 वर्गों  के  लिये  किन्हीं  विशेष  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  है  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  पास

 अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के  लिये  अनेकों  शैक्षिक  योजनाएं  हैं  जेसे

 (1)  प्रश्न  स्कूल

 (2)  प्राथमिक  स्कूलों  में  निःशुल्क  पुस्तक  तथा  लेखन  सामग्री ;

 (3)  मिडिल  तथा  हाई  स्कूलों  में  बच्चों  को  कौर

 (4)  मिडिल  तथा  हाई  स्कूलों  में  होस्टलों  में  चुने  हुए  छात्रों  को  वृत्तियां
 ।

 केरल  में  विचाराधीन विद्युत  योजनाएं

 3741-  श्री  बायलार रवि  :  कया  सिचाई  ate  बिद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 केरल  राज्य  की  कौन-कौन
 सी  विद्युत  योजनाएं  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी

 के  लिए  विचाराधीन  हैं  ;  कौर
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 उन  योजनाओं  की  रूपरेखा  क्या  है  इनको  शीघ्रता  से  मंजूरी  देने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  att  केरल

 सरकार से
 5  निम्नलिखित स्कीमें  प्राप्त  हुई  हैं  जिनकी  जांच

 की  जा रही है
 :-

 1.  केरल  भवानी  बहुददेश्य  परियोजना :

 इस  स्कीम  से  बेल्लूवनद  रोक  पालघाट  तालुकों  में  23,000  एकड़  श्रायाकट  की  सिचाई  की

 व्यवस्था  होगी  त्र्रौर  6  0  प्रतिशत  लोड  गुणांक  पर  66.  47  मैगावाट  बिजली की  भी  व्यवस्था  होगी  ।

 इस  परियोजना की  कुल  भ्र नुमा नित  लागत  1224. 70  लाख  रूपये  है  ।  इस  स्कीम  में  श्रन्तर्राज्यी य

 पहलू  निहित  हैं  ।

 2.  मना थोड़ी

 यह  स्कीम  वला पथ नम  बेसिन  में  35,000  एकड़  भूमि  की  सिचाई  तथा  60  प्रतिशत  लोड

 गुणांक  पर  110  मैगावाट  बिजली  की  व्यवस्था  करेगी  ।  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत

 1612  लाख  रूपये  है  ।  इस
 स्कीम

 में  अन्तर्राज्यीय  पहलू  निहित  है  |

 3.  पण्डियार  पत्नापुझा  जल  विद्युत  स्कोर

 इस  स्कीम से  100 प्रतिशत भार  गुणांक  पर  31.  8  मेगावाट  बिजली  सुनिश्चित रूप  से

 उपलब्ध  होगी
 तथा

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  11.  22  करोड़  रूपये  है  ।

 4.  टेल  जल  विद्युत  परियोजना

 इस  स्कीम  में  100  प्रतिशत  लोड  गुणांक  पर  30.  1  मेगावाट  बिजली  की  व्यवस्था  करने के

 लिए  35-35  मेगावाट  की  दो  यूनिटों  के  साथ  एक  भूगत  विद्युत  केन्द्रों  का  निर्माण  परिकल्पित  है  ।

 इस  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  15.68  करोड़  रूपये  है  ।

 5.  इद्दिको  जल  विद्युत  परियोजना  चरण-तीन

 इस  स्कीम  से  इसकी  जलाशय  में  अधिक  जल  उपलब्ध  होगाਂ  तथा  इटकी  बिजली  विद्युत  कन्द

 की  ऊर्जा  शक्यता  भी  376  मिलियन
 यू  निट

 प्रतिवर्ष  alt  बढ़  जाएगी  ।  इस  स्कीम  की  कूल  लागत
 a

 4.1  करोड़  रूपये  हैं  ।

 परीक्षा  पत्रों  क  भेजने  की  व्यवस्था

 3742.  प्री  चरण  दास

 श्री  पो०  गंगादेवी

 श्री  डी०  Sto  देसाई

 नया  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974  में  समस्त  देश  में  परीक्षा  वाद्यों  में  परी

 जमा  हो  गई

 at  की

 हजारों
 उत्तर  पुस्तकें
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 क्या  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  ने  परीक्षा-पत्तों
 के

 भेजने  हेतु  कोई  व्यवस्था

 करने  के
 लिए  डाक  प्राधिकारियों से  अनुरोध  किया

 श्र

 यदि  तो
 तत्संबंधी

 तथ्य  कया  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर

 एसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  ।

 कौर  पंजाब  चंडीगढ़  के  रजिस्ट्रार  ने  डाकघरों  द्वारा  उत्तर

 पुस्तिकाओं वाले  पा सेलों  को  स्वीकार  किए  जाने की  मांग की  थी  ।  उस  विश्वविद्यालय की  श्रावश्यकताझों

 को  पुरा  करने  के  लिए  यथोचित  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  दूसरे  किसी  विश्वविद्यालय  ने  इस  बारे  में

 विभाग  से  अनुरोध  नहीं  किया  था  ।

 Election  to  Ramnagar  Seat  of  Metropolitan  Council,  Delhi

 ,8748.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs

 be
 pleased

 to  state:

 (a)  whether  the  election  to  the  Metropolitan  Council,  Delhi  from  the

 Ramnagar  seat  had
 been  postponed  upto  7th  July,  1974;  and

 db)
 if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):

 (a)  Yes,  Sir.

 (0)  The  Bye-election  was  0081: [0706.  because  of  the  law  and  order  situation

 in  the  area  which  was  affected  by  riots  in  the  Sadar  Bazar  area  in  May,  1974.

 Spying  Activities  of  Russian  Students  in  Lucknow  University

 3744.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news-item

 appearing  in  a  Weekly  dated  the  28th  April,  1974  that  Russian  males  and

 female  students  in  the  Lucknow  University  are  ndulging  in  spying  activities;

 (0)  whether  Government  have  verified  the  authenticity  of  the  report;
 and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof  and  the  action  taken  by  Government in  this

 regard?!

 The  Deputy  Minister  in  the
 Ministry

 of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (
 oN  Bp  aan uy)  aS  |  UIiTd  e  s  have  not  revealed  apy  material  so  far  to  support

 the  allegations  of  spying.  The  situation  is  under  watch.
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 पूर्वी  राज्यों
 को

 उद्योगिक  लाईसेंस  देंनें  के  बारे  में  शिकायत '

 3745.  श्री  नरेन्द्र कुमार  सिंधी  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  dat  ने  केन्द्र
 से शिकायत  की

 है
 कि  औद्योगिक  लाइसेंस

 देने  के  मामलों  में  पश्चिम  बंगाल  सहित  पूर्वी  राज्यों  के  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भेदभाव  किया  जा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  सही  कारणों  जिन  पर
 शिकायत  की  गई  जांच  की

 कौर

 यदि  हां  तो  इस  जांच  के  क्या  परिणाम  रहे  कौर  इस  अ्रसन्तुलन  को  टूर  करने  क  लिए

 किस  प्रकार  के  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  र  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी  ०
 सुब्रह्मण्यम )

 :

 से  मुख्य  मंत्री
 पश्चिम  बंगाल

 ने  औद्योगिक
 ला

 इसेन्सों  के  बारे  में  पूर्वी  क्षेत्र  की  ग्र भि कथित

 उपेक्षा के  विषय  में  197  4  में  प्रौद्योगिकਂ  विकास  मंत्नी  को  एक  पत्र  लिखा  था  ।  पत्र  पर  यथोचित

 विचार  किया  गया  att  उत्तर  में  केन्द्रीयਂ  पत्नी  ने  बताया  कि  राज्य  को  लिए  दिये  जान

 वाले  झाशयपत्नों की  संख्या  राज्य  से  प्राप्त  श्रावदनों  की  मात्रा  तथा  उनकी  किस्म  पर  निभा  करती  है  ।

 अर्थात  अ्रावेदितਂ  प्रस्ताव  किस  मात्रा  तक  हमारी  नीतियों  ate  प्राथमिकताओं  के  over  सुविधा रित

 निवेश  से  संबंधित  है  ।  देश  क  किसी  क्षेत्र  के  हित  अथवा  अरहत  क  लिए  किसी  भी  निहितार्थ  अथवा

 अनजाने  रुप  से  भेदभाव  रखने  का  प्रश्न  नहीं  हो  सकता  है  ।  वास्तव  तीन  वर्षों  में  (1971-73)

 दिये  गये  श्राव्य-पत्तों  का  विश्लेषण  करके  देखा  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  को  29 प्रतिशत स्वी  कृतियां

 की  गई  जो  बड़े  राज्यो ंके  32  प्रतिशत  afer  भारतीय-श्रोत  से  अधिक  कम  नही ंहै  ।  फिर  भी

 लाइसेन्स  समिति  के  अ्रध्यक्ष  से  पूर्वी  क्षेत्र  से  प्राप्त  आवेदनों  पर  विशेष  ध्यान  देने का  अवरोधक  किया

 गया है  ।

 हैदराबाद  स्थित  क्षेत्रीय
 मनु  संधान

 प्रयोगशाला  द्वारा  कोयले  को  सेल  में  बदलने  के
 लिए  प्रयोग

 किया  जानां

 3746.  श्री  डी०  डी०  :  क्या  विज्ञानों  प्रौद्योगिकी  मंत्री az  बतान  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  स्थित  क्षेत्रीय  ग्रनुसंधान  प्रयोगशाला  में  कोयले  को  तेल  तथा  नेप्था

 में  बदलने  के  लिये  कोई  प्रयोग  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  कया  वे  प्रयोग  सफल  सिद्ध हुये  हूँ  ?

 उसमें  कितनी  लागत  श्रायेग्री  ;  शौर
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 क्या  सरकार  का  विचार  कोयले  को  तेल  म  बदलने  के  कारक  संयंत्र  स्थापित  करने

 है  ;  भर  यदि  ती  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ग्रोवर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी  ०  :

 नहीं  ।  कुछ  वर्ष  पूर्व  क्षेत्रीय  अनुसंधान  हैदराबाद  द्वारा  निम्न तापीय

 तारकोल  के  हाईड्रोजन  करण  का  निष्प्रभावित  तेलों  में  प्रयोगशाला  स्तर  पर  अध्ययन  किया  गया  था

 अध्ययनों  से  ज्ञात  हुमा  है  कि  निष्प्रभावित  तल  मध्यम  श्रोतों  में  हाईड्रोजन  कृत

 किये जा  wad  हैं  ।

 इन  अ्रध्ययनों  से ठीक  ठीक  कीमत  नहीं  निकाली  जा  सकती  ।

 इस  विषय  पर  विशेषज्ञों  का  दल  बिठाने  के  लिये  सरकार  ने  निश्चय  किया  है  ।  कोयला

 कार्बनीकरण  जैसी  तेल  कौर  केन्द्रीय  तारकोल-हाईड्रोजनीकरण  इसका

 विकास  उपयुक्त  तकनीकी  जिनका  का  पता  लगाने  श्र  अग्रिम  कार्यवाही  का  सुझाव  देने

 के  लिये  यह  दल  एकਂ  योजना  तैयार  करेगा  ।  की  तेल  में  परिवर्तित  करने  संबंधी  14.0  के

 प्रश्न  पर  विशेषज्ञों  के  दल  का  सुझाव  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  सरकार  द्वारा  कोई  अंतिम  निर्णय  लिया

 जायेंगी  ।

 करन yr) चला है|  पन  बिजली  परियोजना  के  बारे  मे  भारत-नेपाल  करार

 3747.  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  सिचाई  wie  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 क्या  करनाली  पन  बिजली
 qe

 परियोजना  के  बारे  में  भारत  कौर  नेपाल  क  बीच  कोई

 समझौता रद्  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें
 क्या  हँ  ;  कौर

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  पारस्परिक  लाभ  के  लिए  इस  दिशा  में  कया  कार्यवाही

 करनें  at  विचार

 से  करनाली  परियोजना सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र

 रिपोर्ट  को  अन्तिम रूप  देने  से  पूवे
 और

 श्रन्वघषण  करने
 आवश्यक  हैं  ।

 भारत  तथा  नेपाल  इस  बात  पर

 सहमत हो  गए  हैं  कि  करनाली  परियोजना  का  त्वरित  कार्यान्वयन  दोनो  देशों  के  arte  हित  में  है  ।

 इस  परियोजना  के  लिए  नेपाल  द्वारा  एक  निर्माण  ats  का  गठन  किया  जाएगा  तथा  उसमें  भारत  को

 प्रतिनिधित्व  प्राप्त  होगा  ।

 31.0

 L/P(D)
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 भारतीय  मानक  संस्थान  में  =  रियों  का  मुश्किल  किया  जाना  अथवा  बर्खास्त  किया  जाना

 3748.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  कया  औद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने किः

 क्या  भारतीय  मानक  संस्थान  के  बन्द  रहने  की  अ्रवधि में  किसी  व्यक्ति  को
 मुरत्तिब

 ग्रीवा

 बर्खास्त किया  गया  था  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सो
 ०  सुब्रह्मण्यम  )

 भारतीय  मानक  संस्था  के  किसी  कर्मचारी  को  17  मई  से  9  1974  की  अवधि में  जब्र

 भारतीय  मानक  संस्था क  प्रधान  कार्यालय में  काय॑  निलम्बित  रहा  बर्खास्त  नहीं  किया  16

 1974  भ्र परा हन  से  15  कम  चोरियों  को  निलम्बित  किया  गया  था  तथा  9  कर्मचारियों को  20  मई

 1974  अ्रपराहन  से  निलम्बित  किया  गया  थाਂ  ।  छः  मामलों  में  सम्बन्धित  कम चा  रियों  द्वारा  अपना

 ध  स्वीकार  करते  हुए  भ्र भ्या वदन  करन  के  फलस्वरूप  भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  मामूली

 दण्ड  देकर  निलम्बन  orem  प्रति संहृत  कर  दिय  गय  हैं  ।  बाकी  18  कर्मचरियों के  विरूद्ध  जांच  चल

 रही  है

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  सिचाई  सुविचारों  को  व्यवस्था करने  के  लिये

 बड़ी  तथा  मध्यम  दल  की  सिचाई  योजनायें

 3749.  श्री  बनामाली बाब  :  क्या  feats  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा में  सिचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने

 के  लिये  कौन सी  बड़ी  तथा  मध्यम दर्ज  की  सिचाई  योजनायें  बनाई गई  हैं  ;

 प्रस्तावित  सिचाई  योजनाओं  शादी  के  परिणामस्वरूप  कितनी  अतिरिक्त भूमि  की

 सिचाई  हो  सकने  का  श्रीमान  है

 राज्य  के  पिछड़  जिलों  में  कितनी  सिचाई  योजनायें  आरम्भ  करने  का  विचार  है  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धश्वर  प्रसाद  )  :
 उड़ीसा

 में
 निर्माणाधीन

 3  बहत  तथा  13  मध्यम  परियोजनाएं  पांचवीं  योजना  म  ज़ारी  रहेंगी  ।  इसक  अतिरिक्त

 9  मई  मध्यम  सिचाई  स्कीमों  को  पांचवीं  योजना वधि  में  प्रारंभ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उपर्युक्त संत्तत  स्कीमों  द्वारा  5.  66  लाख  हैक्टेयर  सिचाई  शक्यता  निमित  की  जा

 चकी  ।  पांचवी  योजना में  4  .  80  लाख  हैक्टेयर  अतिरिक्त  शक्यता  का  निर्माण  करन  का  प्रस्ताव  है  ।
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 ee  बल

 chad
 हीं  योजना  की  परियोजनाओं  में

 से  2  बुहत  तथा  21  मध्यम  परियोजनाएं जो  कि

 मैंने  : नीचे  दी

 me

 राज्य  के  पिछड़े  जिलों

 ee  it  i

 क्रम  परियोजना  का  लाभ  प्राप्त  सिचाई  लाभ

 (000 है०

 ८

 कोन झर  61.51
 आनन्दपुर

 दराज

 रंगीली  313  23

 :  मध्यम

 ढोंग  बालनगिर  24  69

 दादरा घाटी  बन कनाल  11

 71

 ग्रो तली  16

 घोदाडाडो  ग़जम  41

 27 घनेई

 बघमारा  05

 32
 राम नदी

 चरण-एक

 59

 10  11  33 कालाहांडी

 11  23
 सुन्दर

 12  नारला  92

 रेल  कौर  26 13

 मयूरभंज  58 14

 96 15  ais

 02 16  नया

 98 17  wane

 रब्बानी  74 18  पिलासलकी

 86 19  पिता महल  सुन्दरगढ़

 15 20  सपा ला  सम्बलपुर

 25 21
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 धार्मिक  संस्थानों  को
 विदेशी  सहायता

 3750.  श्री  मुख्तयार  सिंह  मलिक

 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने की  कपा  करेंगे कि  : श्री  बीरेन्दर  सिंह  राव

 क्यो  भारत
 सरकार

 ने  कुछ  धार्मिक  संस्थाओं
 कौ  विदेशों  से  वित्तीय  सहायता  लेने  की

 भ्र नुम ति दे  दी  है  \;

 यदि  तो  उन  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं  ;

 ऐसी  संस्थानों  को  गत  तीनਂ  वर्षों  war  कितनी  विदेशी  सहायता  मिली  है

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  व्यवस्था  की  है  किਂ  ऐसी  संस्थापकों

 द्वारा  प्राप्त  विदेशी  सहायता  उसी  प्रयोजन  के  लिये  प्रयोग  में  लाई  जाये  जिसके  लिये  वह  ली  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  से  सरकार  को मालूम है  ।

 कि  देश  में  कछ  धार्मिक  संस्थान  विदेशों  से  ग्रामीण  सहायता  प्राप्त  करते  हैँ  ।  विदेशी  मुद्रा  विनियम

 से  संबंधित  कानून  की  श्रपेक्षाश्रों  के  प्रतिष्ठित  धन  के  खाने  पर  कोई  कानूनी  प्रतिबंध  नहीं  है  तथा

 विदेशों  से  आधिक  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  से  अनुमति  लेने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 सम्बद्ध  प्रविधि  के  दौरान  भारत  में  कामिक  संस्थानों  द्वारा  प्राप्त  की  गई  विदेशी  सहायता

 की  धनराशि  निश्चित  रूप  से  बताना  संभव  नहीं  है  ।  बक  ग्राफ  इंडिया द्वारा  कवल  10,000

 रूपये  र  इससे  अधिक  की  धनराशि  का  रिका  रखा  जाता  है  |

 इस  समय  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  प्रबंध  नहीं  है  कि  ऐसे  मामलों  में  विदेशों  से  प्राप्त

 की  गई  सहायता  वास्तव  में  उसी  प्रयोजन के  लिये  प्रयोग में  लाई  जाती  है  जिसक  लिए  वह  ली

 देश  में  व्यक्तियों  तथा  संस्थाओं  द्वारा  विदेशी  धन  के  स्वीकार  करने  तथा  उसक  उपयोग  को

 नियमित  करने  के  लिये  24  1973  को  राज्य  सभा  में  विदेशी धन  )

 1973  स्थापित  किया  गया  था  ।  विधेयक  त्र  संसद  के  दोनों  सदनों  की  एक  संयुक्त क्त  समिति के

 समक्ष  है  ।

 औद्योगिक  लाइसेंसों  क  लिए  श्रावित-पत्न  लने  हेतु  सम्पकं  कार्यालयों  का  खोला  जाना

 दि
 3751.  श्री  मुख्तयार  सिह  मलिक  :

 क्या  श्रौद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  बिरेन्द्र  सिह  राव
 j  कृपा  करने  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  का  कलकत्ता  में  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिए  ग्रोइन-पत्र  लेने

 हेतु  एक  सम्यक  कार्यालय  खोलने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  देश
 के

 प्रत्य  नगरों
 में  भी  ऐसे  संम्पकं  कार्यालय  खोलें

 जायंगे  तर

 यदि  हां  तो  उनका  ब्योरा कया  है  ;
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 ————

 औद्योगिक  विकास
 तथा

 विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  (at  सी
 ०.  सुब्रह्मण्यम )

 जी  नहीं  !

 ate  प्रश्न  हीं  नहीं  उठते  ।

 साह  इंस्टीट्यूट  श्राफ  न्यूक्लियर  फिजिक्स  कलकत्ता  सम्बन्धी  पुनर्विलोकन  समिति  का

 प्रतिवेदन

 3752.  श्री  मुख्तयार  fag  मलिक  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव

 क्या  इंस्टीट्यूट  ग्राफ  न्यूक्लियर  कलकत्ता  सम्बन्धी  पूर्वावलोकन  समिति  ने

 सरकार  को  अरपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  सिफारिशें क्या  हैं  ;  ate

 उस
 पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किये  हैं

 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इल  क्ट्रोनिवस  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 :

 हां

 तथा  समिति ने
 जो  सिफारिशें  दी  हैं  वे  न्यूक्लियर  भौतिकी  में  aa

 संधान  करने  वाले  साहा  संस्थान  के  भविष्य  के
 भ्रनुसंधान

 संस्थान  के  उपकरणों

 एवं  सुविधाघरों  सम् बननी  प्राथमिकताओं  तथा  निधि  के  विनियोजन  के  बारे  में  है  ।  पांचवी  योजना  की

 safe  में  इस  संस्थान  को  दीਂ  जाने  वाली  सहायता  का  निर्णय  करते  समय  सरकार  इन  सिफारिशों  को
 at  ~

 भी  ध्यान  में  रखेगी  ।

 समाचार-पत्रों  तथा  पत्नियों  के  खिलाफ  शिकायतें

 3753.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  ह
 कया  सुचना  कौर  ग्यारह  मंत्री  यह  बताने  की

 ||
 करेंगे  : श्री  श्ररबिद  एम०  पटल  J

 जनवरी  से
 1974  की  अवधि  में  समाचार-पत्रों

 तथा  taal  के  खिलाफ  यार

 कौंसिलਂ  को  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 प्रेस  कौंसिल  द्वारा  कितने  मामले  निपटा  दिये  गये  हैं
 ?

 सुचना ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 धम  वीर

 :

 32

 परिषद  ने  जनवरी  से  1974  तक  की  अवधि  के  दौरान  14  शिकायतों  पर  अपना

 fara  दिया  |
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 te  ee  tt

 पुलिस  महा  निरीक्षकों का  सम्मेलन

 3754.  श्री  अरविन्द  एम०  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुलिस  महा  निरीक्षकों  के  सम्मेलन  पुलिस  संबंधी  विभिन्न  मामलों  पर

 fang  करन  के  लिये  नियमित  रूप  से  बुलाये  जात  हैं  ;

 यदि  तो  1973 में  ae
 1974

 तक  एसे  कितन  सम्मान  बुलाये
 गये

 सम्मेलनों  में  किन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  कि
 किया  गया ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमण्डी  एफ०  मोहसीन

 जी  श्रीमान्‌ ।

 1973 में  पुलिस  के  महा  निरीक्षकों की  एक  सम्मेलन  माथा था  |  दूसरा  सम्मेलन

 1974  को  होने  वाला  है  ।

 पुलिस के  महा  निरीक्षकों  के  सम्मेलन  विचार  विमश  किये  गये  विषयों  का
 संबंध

 ary  पुलिस  पुलिस  ग्र नू शासन  व  कल्याण  ौर  सम्बद्ध
 विषयों

 से

 है  ।

 नेताजी  जांच  आयोग  का  प्रतीक दन

 3755.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  नेताजीਂ  जांच  आयोग  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  सरकार  को  दे  दिया  है  ;  शर

 यदि  तो  उक्त  amar  पर  कूल  कितना  खर्चे  ग्रा  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  एफ०  एच०

 जी  श्रीमान्‌  ।

 )
 श्रायोग पर

 पर
 30  1974

 तक
 जब

 उसने  श्रपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  7,67,000

 रू०  न्यय  किये  गये  थे  |

 मुद्रा  स्फीति  रोकन  क  उपाय

 3756.  श्री  सी  ०
 के

 ०  चन्द्रभान  :  योजना  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्यों  प्रधान  मंत्री
 ने

 योजना
 ग्रा योग पर

 पर  यह  जिम्मेदारी  डाली है
 कि  बह  मुद्रास्फीति

 पर  शीघ्र  काबू  पाने  के  लिए  उपाय  सुझाये  ;

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  होंगी

 योजना  aren ने  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही की
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (st  मोहन  :  1974  के  दूसरे  सप्ताह

 सें  प्रधान  मंत्री  की  भ्रध्यक्षता  में  हुई  योजना  आयोग  की  एक  बठक  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि
 योजना  आयोग  ate  वित्त  मंत्रालय  को  मुद्रास्फीति  रोकने  के  लिए  कुछ  संभव-वैकल्पिक  उपाय

 शीघ्र  तयार  करने  चाहिए  ताकि  आयोग  उन  पर  fare  कर  सक  ।

 17  1974
 को  बैठक  में  योजना  ने  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए

 कतिपय  उपाय  प्रस्तुत  किए  तथा  उन  पर  विचार  करने  श्र  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए  सरकार

 से  सिफारिश  की  ।  इसमें
 ये

 बातें  शामिल  है-घाटे  की  बैंक  ऋण  कौर  मुद्रा  सप्लाई  पर

 कठोर  नियंत्रण  खाद्यान्नों  व  अन्य  आवश्यक  उपभोक्ता  तथा  मूल  क्षेत्र  के  उद्योगों  का

 उत्पादन  कुछ  खास-खास  उपभोक्ता  sea  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदूर

 आयात  इत्यादि  से  खाद्यान्नों  की  घरेलू  उपलब्धता  बढ़ाना  |

 मुद्रास्फीति  रोकने  के  लिए  सरकार  अनेक  कदम  उठा  चुकी  जो  कि  इस  प्रकार

 (1)  तीन  अध्यादेश जारी  जिनसे  कम्पनियों  के  शुद्ध  लाभ  कौर  लाभांश  वितरण  पर  2  वर्ष

 की  रोक  लग  गई  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  का  50  प्रतिशत  दो  वर्ष  के  लिए  तथा  कुल  अतिरिक्त

 मजदूरी  ait  वेतन  को  एक  वर्ष  के  लिए  श्रनिवाये  रूप  से  जमा  करना  तथा  उन  सभी  कर  aaa

 की  आमदनी  का  निर्घारित  प्रतिशत  दो  वर्ष  के  लिए  भ्र नि वाय  रूप  से  जमा  जिनकी  वार्षिक

 प्राय  15,000 रुपये  से  ata  है  ;  (2)  1974  में  एक  प्रिय  भ्र ध्या देश  जारी
 जिसमें

 कछ  आवश्यक  के  मामले  में  जमाखोरों  we  मुनाफाखोरों  को  आवश्यक  वस्तु  श्रधघिनियम  में

 mata  ग्रसित  कठोर  द्ण्ड  देने  की  व्यवस्था  है  ;  (3)  घाटे  की  श्रथेव्यवस्था को  नियंत्रित  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  व  रेलवे  द्वारा  भ्रनुप्रक  बजटों  से  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाना  ;  (4)  ग़र

 योजना  खर्चों  में  किफायत  बरतने  के  लिए  अनेक  कदम  जिसमें  ग़ेर-क्रियात्मक  भवनों

 फंक्शनल  ,  जो  बरसी
 से  ऊपर  नहीं  उठे  का  निर्माण  कार

 खरीदने  के  लिए  सरकारी  कर्म  चोरियों  को  दी  जाने  वाली  afer  धन-राशि  बन्द  करना  तथा  पेट्रोल

 टे  haa  ग्राही  के  खर्चों  में  कठौती  शामिल  है  ;  (5)  बेक  दर
 7

 से
 9  प्रतिशत तक  बढ़ाना

 तथा  बैंक  ऋणों  के  लिए  न्यूनतम  ऋण  दर  में  वृद्धि  (  6)  खाद्यान्नों  खाद्य  तेलों  की

 उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  उनके  की  व्यवस्था  करना
 |

 राज्यों  से  भी  कहा  गया  है  कि  ग़ैर  योजना  खर्चों  में  अधिक  से  अधिक
 त्तव्ययिता  बरतें  तथा

 विशेष  रूप  से  सिचाई  दरों  व  बिजली  शुल्क  में  संशोधन  करके
 तथा  क़षि  इत्यादि  क्षेत्र

 में  कर
 लगाकर

 म्रतिरिक्त  संसाधन  जुटायें  |

 टायरों
 तथा  ट्यूबों  का  निर्माण  कर  रही  कम्पनियाँ

 3757.  श्री  मधु  लिमिये
 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 एसी  भारतीय  तथा  विदेशी  कम्पनियां  कौन-कौन  सी  है  जो  इस  देश  में  प्रा टो मोबाइल

 रही  हैं  ara  जिन्होंने  निर्माण  शुरू  कर दिया है  ;
 ट्यूबों  तथा  टायरों

 का
 निर्माण  कर
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 ee  —  a

 इन  कम्पनियों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  में  प्रत्येक  कम्पनी  का  तनंग  कितात  वास्तविक

 उत्पादन  (1973-74)  कितना  है  ate  ट्यूबों  तथा
 टायरों

 की
 दरें  क्या

 हैँ  ?

 (7)  इस  उद्योग  में  विदेशी  कम्पनियों  के  कठोर  नियंत्रण  को  हटाने  के  लिए  कया  कार्य  वाही

 ) की  गई  है

 क्या  डनलप  तथा  wee  विदेशी  सम्पत्तियों  तथा  इनकी  सहायक  कम्पनियों  ने  किन्हीं

 राज्य  औद्योगिक  विक्रास  निगमों  के  साथ  कोई  तकनीकी  सहयोग  करार  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  इन  विदेशी  क्रम्पनियों  को  दिये  जाने  रायल्टी  अथवा  कोई

 त्रिया
 प्रभारों  सहित  इन

 करारों
 का  ate  क्या  है

 ऑद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिक  तथा  कृषि  मंत्री  सी०
 सुब्रह्मण्यम

 :

 से
 जानकारी  नीचे

 दी
 जाती  है

 -

 उत्पादन  (1973-74)

 एकक का  नाम  विदेशी  —-——-—r

 भारतीय  टायर  टायर aw
 भमत a

 म  खों

 डाला  इडिया  लि ०  विदेशी  17.21
 10
 19  02  14,37

 बहुमत

 फायर  स्टोन  11.  00  40  8  72

 सीएट  टायर्स  8  50  28  76

 गड़ ईयर  इंडिया  लि  ०  6  00  19  61

 मद्रास  रबर  फैक्टरी  fo  भारतीय  10  10  30  42

 प्रीमियर  टायर्स  लि०  00  41  दे  54

 aay  00
 इंचों  टायर  लि०  दि  दे  ९  द  73  50

 AGS  SSS  NG  SONGS  SES SS  a}

 योग  58  81  52  33  46  92
 दपाक  eel

 यह  स्पष्ट नहीं  है  कि  दरों  से  क्या  तात्पयं है  ।  29  1974  से  मूल्य  नियंत्रण के

 उठा  लिए  जाने
 के

 फलस्वरूप  टायरों  न्यू  बों  की  कीमतों  पर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नहीं है
 ।

 होल  ही  में  दिए  गए  औद्योगिक  पंजीकरण  प्रमाणपैत्नों  द्वारा

 स्वीकृत  लगभग  94.  24  लाख  नग
 की  अतिरिक्त  क्षमता  में  से  विदेशी  बहुलांश  वाले  एककों  का

 fara  केवल  10 .  10  लाख ही  है  ।  इन  योजनाओं के  कार्यान्वित हो  जाने  पर  कुल  क्षमता  में  से  विदेशी

 बहुलांशवाली कंपनियों  का  हिस्सा  जो  72. 6  है  उससे  घटकर  33.2  हो  जाने  की  संभावना

 है  ।
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 से  सरकार ने  नीचे  दिए  वि  के  अनुसार  मोटरगाड़ियों  क  टायर  तथा

 aaa  बनाने  लिए  विदेशी  कंपनियों  के  साथ  attire  विकास  निगमों  के  सहयोग

 प्रस्तावों  की

 चोद

 प्रदान  कर  दी  है
 ग ee

 क्रमांक  कारखाने  का  नाम

 कन

 बिदेशी  सहयोगी  का  स्वीकृति

 तिथि eee 9  eer  ei

 1  पंजाब  राज्य  प्रौद्योगिक
 विकास  eccdura  बीएड  गुज़री  1  9-10-1  972

 निगम  लि०  सं  ०रा०  अमरीका

 गुजरात  औद्योगिक  विकास  वही  13-10-  1972

 टेड

 तमिलनाडू  प्रौद्योगिक  विकास  जनरल  टायर  इंटरनेशनल  10-10-  1972

 निगम  तमिलनाडू  रबड़  कम्पनी  Fo  अमरीका

 लिमिटेड )

 13-7-  1973 उड़ीसा  औद्योगिक  विकास  निगम  वही

 लि०

 27-2-  1974 साधन  प्रदेश  प्रौद्योगिक  विकास  fro  डाला  यूनाइटेड  किंगडम

 परिचित  बंगाल  प्रौद्योगिक  विकास  वहीं  वहीं

 निगम

 ee  a  re eee  ete

 इन  करारों  में  तकनीकी  जानकारी  शुल्क  TAT
 उत्पादन

 पर  दी  जाने  वाली  अधिकार  शुल्क

 विशेष  रायल्टी  तथा  उसके  द्वारा  किए  जाने  वाला  निर्यात  शमिल  है  ।  विदेशी  सहयोग  की  शर्तों

 की  विस्तृत  जानकारी  सोमालिया  दी  नहीं  जाती  ।

 जमीन  हमारी  फ्राई  को  चालू  रखोਂ
 ०  को  लाइस स  दिया  जाना

 3758. श्री  मधु  fated
 :

 कया
 औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कैड बरी  फ्राई  ate  उसकी
 सहायक  कम्पनियों  नें

 विदेशी  मुद्रा
 संशोधन  श्रथिनियम

 के  भ्रन्तगंत  चालू  रखो
 site  लाइसेंस  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ।

 यदि  तो  आवेदन  की  तारीख  क्या  है  ate  सहायक  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं
 ;

 att

 गत
 तीन  वर्षों

 में
 उनकी  कूल  वार्षिक  अधिष्ठापित  उत्पादन  कौर  दरें  क्या

 रही ?
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 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी  ०
 सुब्रहमण्यम

 ate  :
 मे

 ०  कंडबरी फ्राई  इण्डिया  लि०
 ने  25  1974

 को
 विदेशी

 मुद्रा  विनियमन

 अधिनियम  की  धारा  29  (2)  के  atte  मोटे  खाद्य  शर  अन्य  परिष्कृत  खाद्य  का  उत्पादन

 अर  बिक्री रखने  के  लिए  fora  बैक  श्राफ  इण्डिया  को  आवेदन  दिया है  |  म०  कंडबरी

 फ्राई  की  सहायक  कम्पनियां  निम्न  लिखित  है  :

 1.  Ho  कन्दूरी  फार्म  fo  बम्बई  ;  प्रौढ़

 2.  Ho  इण्डियन  डेरी  इन्टरप्रेन्योर  एग्रीकल्चरल  कम्पनी  लि०  जयपुर  |

 इस  ग्रावेदनਂ  की  fora  बेक  arp  इण्डिया  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 अधिष्ठापित  क्षमता  कौर  पिछले  तीन  वर्षों  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :

 उल

 अधिष्ठापित  उत्पादन  मी'०  टनों  में

 क्षमता  ह  te eet  en  ह  ee
 ि

 मी'०  टनों  में  1971  1972  1973

 उमदा

 aes  खाद्य  3,000  2,785  2,794  3,166

 6 कोको  पाउडर  900  18

 ड्रिलिंग  चाकलेट  2,000  628  850  1,042

 चाकलेट  श्र  चाकलेट  कन्फेक्शनरी  1,500  1,155  1,201  1,435

 a

 शेष  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 शिम्र  में  टेलीफोन  व्यवस्था  का  कार्यकरण

 3759.  श्री  मधु  लीजिये  :
 क्या  संचार  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  विदर्भ  क्षेत्र  में  चिमूर  में  टेलीफोन
 व्यवस्था  के  दोषपूर्ण  कार्यकरण  के  बारे  में

 सरकार
 को  कोई  शिकायत

 मिली  है  ;

 क्या  इस  बार  में  किसी  जांच  का  आदेश  दिया  गया  है
 :  कौर

 उसका  परिणाम कया  रहा  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शेर
 :  से  जी  हां  ।  सरकार  को

 शिकायत मिली  है  कि  चिमूर  का  टेलीफोन  एक्सचेंज  घटिया  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  है  ।  वहां  फालतू

 पुत्रों  की  कमी  थी  गौर  पावर  सप्लाई  में  भी  बार-बार  रुकावट  पैदा  होती  रहती  थी  ।  इस  वजह से

 इस  एक्सचेंज  के  कार्यक  रण  पर  बुरा  पड़ा  था  |  हालत  जज  प्राप्त  कर  लिये  गये  हैं  कौर  परब  इस

 एक्सचेंज का  कार्यकरण  संतोषजनक  है  |
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 )  लिखित  उत्तर

 हिन्दी  का  उत्तरोत्तर प्रयोग

 760.
 श्री  बे कारिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  व्यै  1973-74  तौर  1974-75 के  लिये  हिन्दी के
 उत्तरोत्तर

 प्रयोग  का

 कोई  दो-वर्षीय  कार्य  क्रम  बनाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  लागू  कर  दी  गई  है

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  निदेश  जा

 किय  गय  ;  रोक

 क्या  हिन्दी  के  उत्तरोत्तर  प्र  योग  के  बार में  समय-समय  पर  मूल्यांकन किया  जाता है
 ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  (  तथा

 जी

 )  दो-वर्षीयਂ  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिये  वेभी  मंत्रालयों  /  विभागों  को  जारी  किये

 गये  अनुदेश ्  1973-74 कीਂ  गुह  मंत्रालय  की  वार्षिक  रिपो
 क

 अध्याय
 6

 के  परा  6.2  में

 दिये  गय  है  ।  संघ  के  सरकारी  प्रयोजनों  हेतु  हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिये  1973-74 के  दौरान  किये

 गये  अगले  उपाय  इस  रिपोर्ट के  परा  6  .  3  में  उल्लिखित हैं  |

 जी  श्रीमान
 ।

 इस  उपरोक्त  रिपोर्ट
 क  परा

 6.4  का

 हवाला  fear  जा  सकता है
 |

 काल  स्थित  डाकघरों  में  बचत  बेक  सुविधाएं

 3761.  श्रीमती  भागवती  तनकप्पन  क्या  संचार  स्त्री  बत  की  कृपा  करेंग  कि

 केरल  राज्य में  इस  समय  कितने एसे  डाकघर हैं  जहां बचत  बैक
 क  खाते की  सुविधाएं

 उपलब्घ  ह्  att

 पड़ौसी  राज्यों
 की  तुलना

 में  ये  ares  कम  हैं  या  श्रमिक
 ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रो०  शर  इस  समय  केरल  राज्य  में  कल

 037  डाकघर काम  कर  रहे  हैं  जिनमें  से  4036  डाकघरों  मं  बचत
 बक  की  सुविधाएं  उपलब्ध हैं

 पड़ौसी  राज्यों  में  काम  कर  रहे  पड़ौसी  राज्यों  में

 डाकघरों  की  कल  संख्या  डाकघरों  की  कल  संख्या

 जिनमें  बचत  बेक  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  ।

 4037  4036 काल

 तमिलनाडु  राज्य  10945  10942

 कर्नाटक  राज्य  8539  8539
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 aq  197  3-74  में  ite  के  लिये  ग्राम  विद्युतीकरण  योजनाकारों  के  रुप  की  प्रगति

 3762.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  प्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा
 वर्ष  1973-74  में  केरल  के  लिये  मंजूर

 की  गई  ग्राम  विद्युतीकरण  योजनायें  की  प्रगति  संतोषजनक  नहीं  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  काम  को  तेज  करने  के  लिये  नया  कौर  वाही  की  जा  रही है
 ?

 सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सिद्धेश्वर

 :  लोरर

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लिमिटेड  ने  1973-74  के  दौरान  केरल  राज्य  बिजली  बीड  की  चार

 स्कीमें  स्वीकृत की  थी  ।  इन  स्कीमों के  लिये  139. 25  लाख  रूपये  की  ऋण  सहायता  अपेक्षित

 है  प्रौढ़  इन्हें
 4  वर्षों की  waft  में  पूर्ण  करने  के  लिये  चरण-बद्ध  किया  गया  है

 ।  इस  समय  ये  स्की  में

 निर्माण  की  प्रारंभिक  अवस्था  में  है  ।  केरल  राज्य  बिजली  ats  सामग्रियों  को  प्राप्त  करने  में

 कठिनाइयां  अनुभव  कर  रहा है  |  कमियों  को  पूरा  करने  तथा  कार्यों  को  अनुसूची  के

 अनुसार  पूर्ण  करने
 के  लिये  बोर्ड

 द्वारा
 हर  कोशिश  की

 जा  रही है
 ।

 पाचवी  योजना  क  प्रथम  ag  में  केरल  में  सिचाई  सुविधाएं

 3763.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा

 करेगे  कि  :

 क्या  पांचवी  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  केरल  में  दी  जाने  वाली  सिंचाई

 संविधानों  को  afer  रूप  दे  दिया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 सिचाई  प्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर
 :  हाँ  ।

 राज्य
 में  निर्माणाधीन  सात  बृहद  सिचाई  परियोजना  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष

 में  जारी  रहेंगी  ।  इसके  अतिरिक्त  एक  नई  बृहद  तथा  दो  नई  मध्यम  परियोजनाएं  योजना  क  प्रथम

 वर्ष  हाथ  में  लेने  के  लिये  प्रस्तावित की  गई  है  ।  योजना के  पहले  वर्ष  क  दौ  रान  सिचाई  सेक्टर  के

 लिये  स्वीकृत  परिव्यय  7.  45  करोड़  रुपय  है  कौर  20500  हैक्टेयर  अतिरिकत  सिचाई  शक्यता

 उत्पन्न  होने  की  संभावना है  |

 ्य  अनुसन्धान  के  क्षेत्र  में  विश्व  में  भारत  को  स्थिति

 3764.  श्री  नरेन्द्र कुमार  सांघी  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  परमाणु  भ्र नू संधान  के  क्षेत्र  में  जो  पहले  आठवें  स्थान  पर  जब

 स्थान  पर  उत्तर  भाया  है  ;  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 :  तथा
 न्यूक्लीयर  भ्रनुसंघान  के  क्षेत्र में  देशों  का  स्थान  निर्धारित  करने  क

 लिये  कोई  एक  मानदण्ड  नहीं  श्रपनाया
 जा  सकता  ।  हाल ही  में  भारत  को  परमाणु  ऊर्जा

 सम्बन्धी  जिसमें  मूल  रूप  से  आवश्यक  पदार्थों  का  उत्पादन  भी  शामिल  के  मामले
 मे

 सबसे  प्रगत  9  देशो  मे  से  एक  देश  होने  के  कारण  श्रन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  अभिकरण के  बोड़े

 ग्राफ  गाना  का  सदस्य  नामित  किया  गया  है  |

 हिमाचल  प्रदेश
 क

 विभिन्‍न  स्थानों  पर  दूर  मुद्रक  सेवायें

 3765.  श्री  नारायण चन्द्र  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  बतान  की  कृपा  करनी कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  क
 हमी

 ऊना  कौर  बिलासपुर  स्थित  जिला  मुख्य  कार्यालयों

 में  दूर-मुद्रक  सेवाओं  के  लिये  डाक  तथा  तार  विभाग  को  कोई  अ्रनुराध  प्राप्त  हुआ  है  ;  कौर

 यदि हां  इस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शर  )  जी  हों  ।  बिलासपुर  भ्र ौर
 हमी  कपूर

 में  टेलीप्रिटर  सेवा  लागू  करने  के  लिये  स्वयं  माननीय  सदस्य  स  हो  ग्रनुरोघ  प्राप्त  था  |  ऊना  के

 लिय  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  है  |

 प्रत्येक  मामले  की  स्थिति  इस  प्रकार  है

 बिलासपुर  सेवा  दन  का  औचित्य  है  ।  उपस्करों  के  अलाटमेंट  झर  सप्लाई

 केदार  जाच  की  जा  रही  है  |

 हमीरपुर
 सेवा  देने  का  भ्रौचित्य  है  ।  टेलींप्रिटर  सेवा  कीं  व्यवहार्यता  की

 जांच  की  जा  रहीं  है  ।

 ऊना  ऊना  का  कार्य-संबंध  नंगल  भ्र ौर  होशियारपुर  के  साथ  है  ।  इन  दोनों  स्थानो

 के  साथ  ऊना  का  दैनिक  प्राप्त  परिवार  88  ale  18  है  ।  इन  दोनों  मार्गो

 मेस  किसी  भी  मागं  पर  टेलीप्रिटर  सेवा  देने  का  औचित्य  नहीं  है  ।

 राजस्थान  द्वारा  राजस्थान  नहर  क  लिए  सहायता  को  मांग

 3766.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  योजना  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  न  राजस्थान  नहर  परियोजना  के  लिये  योजना  में  नियत

 धनराशि  से  इस  वर्ष  राजस्थान  नहर  के  लिये  अधिक  धनराशि  की  मांग  की  है  कौर

 यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया )
 परियोजना

 के  के

 राज्य  सरकार ने  11  करोड़  रुपये  की  राशि  की  कौर  मांग  की  है  ।  बाद  के  विचार-विमर्श के

 निधियों  की  आवश्यकता  घटा  कर  7  करोड़  रुपय  कर  दी  गई  थी  |

 यह  विषय  विचाराधीन है
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 पाँचवी पंचवर्षीय रखना  के  लिये  वेस्ट  ग्रेड  कौर  राजस्थान  नहर  परियोजना क  लिये

 धन  को  व्यवस्था

 3767.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  कया  सिचाई  शर  विद्युत मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  पांचवी
 पंचवर्षीय  योजना  में  वस् टन

 गंडक  झर  राजस्थान  नहर  परियोजनाओं  के  लिये  धन  की  पूरी  व्यवस्था की  जा  रही  है  कि  वें

 पांचवीं  योजना  के  अन्त  तक  पूरी  हो  जायें  ;  शेर

 यदि  तो
 तत्संबंधी  मुख्य  बातें क्या  है

 ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  कौर  गंडक

 परियोजना  को
 पूर्ण  करने  के  लिये  पांचवीं

 योजना
 के

 प्रारूप  में  पूर्ण  प्रावधान  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 पश्चिमी  कोसी  नहर  परियोजना  के  लिये  33.  80  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  प्रस्तावित  है  जो  कि

 इस  परयोजना को  पांचवीं  योजना  में  काफी  हद  पूर्ण  करने  के  लिये  पर्याप्त  होगा  ।  राजस्थान

 नहर  परियोजना  के  लिये  176  करोड़  रुपये  कपिल  रोवर  लागत  के  प्रति

 पांचवी  योजना a  70  करोड़  रूपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  है  |

 हरोहरपुर श्रौर कालीगांव क कौर  कालीगांव  क  बीच  जलफाटक एवं  पुल  बनाना

 3768.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :
 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  बिहार  राज्य  में  खिरोर  नदी

 पर  जल  फाटक  वाले  पुल  के  निर्माण  के  बार  में  26  197  4  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  4712

 के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा कररा  कि  :

 क्या  जल  विज्ञान  संबंधीਂ  टिप्पणियों  के  निष्कर्ष  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हरिहरपुर  भ्रांत

 कालीगांव के  बीच  झूठा  मे  नदी  पर  जल  फाटक  एवं  पुल  बनाने का  प्रस्ताव  क्रियान्वयन हेतु  स्वीकार

 कर  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य बातें  क्या
 ह  ?

 सिचाई  afte  वियत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर
 :  कौर  बिहार

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  स्कीम  तैयार  करने  के  लिये  अगले  दो  वर्षो  के  दौरान  निस्सारण

 संबंधी  तौर
 आंकड़े  एकत्रित  करने

 की  आवश्यकता है  |

 बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  में  बद्ध

 3769.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  बेरोजगारी  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  है  ;

 यदि
 हां  तो  क्या  1974 तक  बेरोजगार  व्यक्ति  की  संख्या  80  लाख  से

 ऊपर  हो  गई  है  ;

 क्या  गत  वर्ष  के  दौरान  10  लाख  बेरोज़गार  व्यक्तियों  की  विधि  हुई  है  :  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  ठोस  कदम  उठाने  का  विचार  हे  ?
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  से  रोज़गार

 कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों के  भ्रांकड़ों  के  30,  1974  की
 देश  में  83,  53,

 840  लोगो ंनें  रोजगार के  लिए  भरने  नाम  रजिस्टर  करा  रखें  थे  ।  परन्तु  यह  आंकड़ें
 अस्थायी

 30  1973  को  इस  प्रकार क  लोगों  की  संख्या  75,95,  961  at  |  इस  प्रकार  30

 1974  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  57,879  लोगों  की  विधि  हुई  ।

 बड़ी  तथा  मझोली  भूमि  संरक्ष  निगमित  ait  असंगठित  सहायक

 क्षेत्रों  ate  व्यापार  व  वाणिज्य  इरादी  सम्बद्ध  क्षेत्रो  श्र  समाज  सेवाओं  जैसे  कतिपय  क्षेत्रों  से  पर्याप्त

 रोज़गार
 के  ग्र वसर  सुनिश्चित  हो  सके  इसक  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारुप  में  काफी

 सावधानी  बरती  गई  ह  ।  सूखा  वक्त  क्षेत्र  तथा  नाममात्र  के  कृषक  अभिकरण

 अर  कमाण्ड  क्षेत्र  विकास  शादी  परियोजनाओं  से  लगभग  260  लाख  ग्रामीण  परिवार  लाभान्वित

 होंगे  |  इसके  अलावा  परम्परागत  र  ग्रामोद्योगों  संबंधी  स्कीमों  से  अ्रतिरिक्त  रोजगार

 अवसरों  के  रुप  में  लगभग  33  लाख  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा  और  श््न्प  33  से  34  लाख  लोगों

 को  भरतपूर  रोजगार  क  द्वारा  लाभ  पहुंचेगा  |  इसक  ग्र ति रिक्त  चाल  at  क  दौरान  40  करोड़

 रुपये  के  परिव्यय  वाला  एक  रोज़गार  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  भी  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है जिसमें

 स्व-रोज़गार  पर  विशेष  बल  दिया  गया  है  ।

 प्रमाण  खनिजों  का  रायात-निर्यात

 3770,  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  क्या  परमाणु  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करने  कि

 अ्रांगामी  तीन  वर्षों  में  भारत  को  कितना  थोरियम  aaa  करना

 गत  तीन  वर्षों  में  थोरियम  भ्रामक  ae  उसके  उत्पाद  कितनीਂ  मात्रा  में  भारत  परा

 निर्यात  किये  गये  हैं  ;  कौर

 पनड्ब्वियों  द्वारा  परमाणु  खनिजों  का  पता  लगाने  किये
 जा  रहे

 त

 सर्वेक्षण  के  निष्कर्ष  क्या  है  ?

 प्रदान  परमार  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 ी

 आगामी  तीन  वर्षों  में  भारत  द्वारा  थोरियम  का  रायात  किये  जान  की  सम्भावना

 नही है

 है  ।  तथापि (a)  पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  में
 थोरियम  वयस्क

 निर्यात
 नहीं  किया  गया  है

 थोरियम  नाइट्रेट  क़ी  निम्नलिखित  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  था :

 aq  निर्यात  की  गई  मात्रा

 zat

 1971-72  12,4

 1972-73  44

 65

 1959-60  में  केरल  तथा  तामिलनाडु
 में

 तट
 के

 साथ-साथ  सम  में  किय  गये

 सर्वेक्षण  के  परि  गाम-स्वरूप  यह  ज्ञात  sar  था  कि  वहाँ  की  रेत  में  भा  री  जिनमें  कना जा इट
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 काग  नान  का  ककना  ह  लब  en

 Sede  aN  oad x
 भी  शामिल  भ्रत्यन्त  अल्प  मात्रा  विद्यमान  है  ।  इसक  बाद  1973-74  में  वैम्बे  की  खाडी

 के  पार  पश्चिमी  तट  के  क्षेत्र  में  बामास
 से

 दमन  तट  के  साथ-साथ  समद्र  में  किये  गये  सर्वेक्षण से

 यह  गया  है  कि  इस  क्षेत्र  में  सो गाजा इट  तथा  उसक  अ्तुसंगी  अरन्य  भारी  खनिज  केवल

 नाम-मात्र  को  ही  विद्यमान  हैं  ।

 अन्तरिक्ष  स्टेशनों  के  सापेक्ष  वेग  र  उनके  परस्पर  जुड़ने  पर  नियंत्रण  के  लिए  प्रयोग

 3771.
 श्री  वार्ता  प्रताप  सिंह  :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अ्रन्तरिक्ष  स्टेशनों  के  सापेक्ष  वेंग  कौर  उनके  परस्पर  जुड़ने  पर  नियंत्रण  के

 बारे  में  एन०  ए०  एस०  एं०  के  सहयोग  से  प्रयोग  किये  जा  रहे  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें क्या  हैं  ait  उस  दिशा  में  श्री  तक  हुई  प्रगति कया

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा
 मरम्त  रिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 :  att  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  नेशनल  एं  रोबोटिक्स  एण्ड

 स्पेस  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  शर  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  के  बीच

 1971  के  प्रारम्भ  में  हुए  सहयोगात्मक-करार  के  अन्तर्गत  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दल्ली  में

 एक  भारतीय  वैज्ञानिक  मालबार-प्रभावों  के  बारे  म  प्रयोगिक-परीक्षण  कर  रहा  जिसके  परिणाम

 डाकेट  के  प्रयोजनों  के  लिए  wears  शटलों  कौर  स्टेशनों  के  सापेक्ष  वेग  पर  नियंत्रण  रखने  में

 दायक  सिद्ध  होगें  ara  ने
 इस  परीक्षण

 के  लिए  कुछ  उपकरण  उधार  पर
 दिए  यह  परीक्षण

 काफी  सन्तोषजनक  ढंग  से  प्रगति कर  रहा  है  कौर  इसके  साथ  ही  का  प्रयोग  करते

 हुए  बारीक  फिल्मों  के  गुणों  का  भी  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  जो  भ्रन्तरिक्ष  भ्रनुसंधान  कौर  उपयोग

 की  दृष्टि  से  बहुत  महत्वपूर्ण होगा

 सय  aa  की  att  तापीय  ऊर्जा  का  उपयोग

 3772.  बिलाना  प्रतापसिंह  :  क्या  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने
 की

 छुपा  करेंगे
 किः

 (*)  सूर्य, वाय की श्रौर भूतापीय ऊर्जा के कौर  भूतापीय  ऊर्जा  के  उपयोग  के  लिए  क्या  प्रयास  किया  जा  रहा  और

 इन  क्षेत्रों  में  प्रनुसंघान के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौघोगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  ato  सुब्रमण्यम

 विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  ने  प्रयोग  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  चय  तथा

 भ  तापीय  ऊर्जा  शक्तियों  की  क्षमता
 का  मू  त्यागकर  करने  के  लिए  विशषज्ञ  पैनलों  का  गठन  किया  ।

 ऊर्जा  संबंघी  पैनल ने  भावी  ara  कार्य  के  लिए  arenas  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों का  निर्धारण

 किया  ।  इन  प्राथमिकता  वाले  क्षत्रों  में  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  संस्थानों  के  विशेषज्ञ  दलों

 से  प्रस्ताव  भेजने के  लिए  अ्रनुरोध किया  जा  रहा  राशि  प्रदान  करने  के  लिए  इन  प्रस्तावों  की

 छानबीन  श्र  उनका  मूल्यांकन  किया  जायेगा  ।  इसी  प्रकार  वायु  ऊर्जा  के  पानी  के  पं पन  तथा

 ग्रामीण  विद्युत-क रण
 में  प्रयोगहेतु  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  भूतापीय  ऊर्जा  के  क्षे  त्र  भावी

 aa के  लिए  प्राथमिकताओं  एवं  क्षेत्रों  का  मूल्यांकनਂ  किया  गया है  तथा  संबंघित  कार्यान्वयन

 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  का  प्रायोजन  कर  रहे  हैं  ।
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 6  1996  लिखित  उत्तर

 ह

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  विभाग  को  नए  ऊर्जा

 संसाधनों  के  उपयोग  के  लिए ग्रीम रूप  से
 4

 करोड़  रुपये  की  राशि  प्रदान  की  गयी  है  तथा  चालू  वर्ष
 में  25  लाख  रुपये  का  बजट  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इसके  ग्रति रिक्त  वैज्ञानिक  एजेंसियां

 निक  तथा  औद्योगिक  भ्रनूसंघान  भारतीय  की  श्रनुसंघान  डी०  कार  डी०

 परमाणु  ऊर्जा  इरादी  भी  ग्रसने  बजट  प्रावधान  में  से  व्यय  यद्यपि  यह  निर्दिष्ट  नहीं  किਂ

 यह
 उर्जा  शीर्षक  के  सन्तरा  et  हो  ।

 दिल्‍ली  के  लिए  बनी  हरिजन  कल्याण  योजनाश्रों  का  लागू  न  किया  जाना

 3773.  स्री सु  पर  रेव  प्रसाद  वर्मा
 :

 कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  ८  करेंगे  कि
 :

 क्या  दिल्‍ली  के  लिए  बनायी  गई  हरिजन  कल्याण  जिन्हे  केन्द्र  की  स्वीकृति

 प्राप्त  घनाभाव  के  कारण  लागू
 न  की

 जा  सकेंगी  ;  श्र

 यदि  तो  इससे  कौन  सी  कल्याण  योजनाओं  क  प्रभावित  होने  की  सम्भावना है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  एफ
 ०  एच ०  (*)  तथा  :  दिल्‍ली  के  लिए  45

 करोड़  रुपयों  की  वार्षिक  योजना  लागत  नियत  की  गई  थी  ,  बशर्ते  कि  प्रशासन  स्त्रोतों  से

 4  करोड़ रुपये  जुटाये  |  इस  समय  41  करोड़  रुपये  की  बजट  व्यवस्था की  गई  है  जिसमें  से  दिल्‍ली  प्रशासन

 ने  हरिजन  कल्याण  योजनायें के  लिए  29.55 लाख  रुपये  दिये  हैं  ।  ये  संलग्न  विवरण  में  प्रत्येक

 योजना के  सामने  दिये  जात  कोई  योजना  नहीं  छोड़ी  गई  है  ।

 विवरण

 रुपय  लाखों  में
 tH

 योजना  का  नाम  योजना  1974-75  के क्रम  संख्या

 सीमा  दौरान  दी  गई  राशि

 (1)  (2)  (3)  (4)
 ee  नगण  ree  ण  नान  «धन

 अनुसूचित  जातियों  का  करवा

 शिक्षा

 अनुसूचित  जातियों  को  व्यावसायिक  कौर  तकनीकी

 छात्र  त्तियों  60  70

 2  ay  सूचित
 जातियों  को  सराहनीय  छात्रवृत्तियां  00  00

 50 3  अनुसूचित  जातियों  की  लड़कियों  का  छात्रवास  50

 4  अन सुचित  जातियों  के  प्रशिक्षणार्थियों  को  उनकी

 क्षता  क  दौरान  छात्रवत्ति  00  50

 50
 अनुसूचित  जातियों  के  लड़को ंके  लिए  छात्रावास  50

 म्रनुसुचित  जातियों  को  प्रशिक्षण  सुविधाएं  0.  60  50

 0.80  25
 भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  पुस्तक  बैक

 कुल  शिक्षा
 8.00  4.95
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 en,  ert

 1  3  4

 झा थिक  विकास

 0.60 गेर-सरकारी  संगठनों  को  सहायता  अनजानी  1.
 00

 लघु  तथा  किरण  उद्योगों  क  लिए  झ्राथिक  सहायता  3.00  1.00

 मृतकों  तथा  सफाई  कम  चोरियों
 के  कायें  तथा

 सहन  की  दशा  को  सुधारने  क  लिए  योजना  10.00  5.00

 कल  atte  विकास  14.00  60)

 श्रावास  तथा  अन्य  योजनाएं

 15.00  10.00 आवासीय  झा धिक  सहायता

 3.00  0.50 हरिजन  कल्याण  मण्डल  का  विस्तार

 0.50  0.50 मूल्यांकन  कक्ष
 oe ee

 क्लब  स्वास्थ्य  आवासीय  तथा  सत्यं  योजनाएं  18.50  11.00

 es ee  oa  os eT

 विशेष  योजना

 1  हरिजन  बस्तियों  का  सुधार  4.00  4.00

 पिछड़े  वर्गों  का  कल्याण

 1  अन्य  पिछड़े  वर्गों को  सराहनीय  छात्रवृत्तियां  3.00  3.00

 ——  eee

 योग  7.00  7.00

 ——a  ह

 कल  योग  47.50  29.55
 mein

 भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  में
 बहु  राष्ट्रीय  निगमों  का  प्रवेश

 3774.  श्री  सी०  के  ०  चुप्पी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कपा  करने

 (#)  क्या  सरकार ने  बड़े
 प्रौद्योगिक

 गृहों  तथा  बहु-राष्ट्रीय निगमों  को  उत्पादन के  विविधीकरण

 के  नाम  पर  हमारी  ज्  व्यवस्थ  के  नये  क्षत्रों  में  प्रवेश
 क

 रने
 की

 अनुमति
 दी

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ;  कौर
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 6  1896  लिखित

 ee  ee

 ये  बहुराष्ट्रीय निगम  कौन  से  हैं  ग्र  वे  क्षेत्र  कौन-कौन  से  हैं  जहां  वे  कार्य

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  ato

 से
 2  19735  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  संबंधी  विवरण  के  श्रतुसार  (  जिसकी

 प्रतियां  21  1973  को  पूछ  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  28 1  क  उत्तर के  अनबन्घ क के  रूप  में

 सभा पटल  पर  taal  गयीਂ  ay)  विदेशी  पूंजी-बहुल  कंपनियां  कंपनियों  तथा

 बड़े  औद्योगिक  कछ  एसे  प्रधान  उद्योगों  में  हिस्सा  बंटाने  क  पात्र  हैं  जो  राष्ट्र  की  अर्थव्यवस्था  में

 महत्वपण  है  waar  जिनका  एसे  उद्योगों  से  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  है  waar  जिनक  श्रमिक  समय  तक  निर्यात

 किये  जाने  की  संभावना  इन  उद्योग  क्षत्रो ंमें  भी  यदि  लग  तथा  मध्यम  उद्यमियों  में  से कोई

 झाग  झ्राता है  तो  विदेशी  पूंजी-बहुल  कंपनियों  तथा  बड़े  प्रौद्योगिक  ग हों  की  waar  उन्हें

 ग्र घि मान  दी  जायगी  ।

 सभी  विदेशी  बहुलांश  कम्पनियों  को  जो  कार्यकलापों
 का

 विस्तार  करना  चाहती  ह  अथवा

 उनके  नथ  क्षेत्रों  में  प्रव  श  करना  चाहती  सरकार  द्वारा  निर्धारित  काम ले  क  अनसार  अरपन  विदेशी

 इसक  विदशी  कम्पनियों से  निवेश  क आधिपत्य  को  विलय  करन  की  आवश्यकता  है  |

 प्रस्तावों  की  प्रोद्योगिकी  निर्वात  संभावनाएं  कौर  सरथ-व्यवस्था  पर  उनक  समग्र  रूप  से  पड़ने
 x

 वाले  प्रभाव के  विशेष  संदर्भ  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  नीति  श्रपरिवतित  रही है  ।

 कम्पनियों  भ्र ौर  बड़े  औद्योगिक  wat  को  नई  क्षमता  स्थापित  करने  से  पहले  उद्योग  तथा

 1951
 के

 रन  औद्योगिक  लाइसेंस
 लेना  पड़ता  चाहे  वह  नया

 उपक्रम

 दो  पर्याप्त  विस्तार  करने
 के  लिये

 हो  भ्रथंवा  अघिनियम की  सीमा  में  भराने  वाले
 उद्योगों  से  संबंधित

 नई  वस्त हो  ।  उसे  सरकार की  उदारीकृत  नीति  को
 श्रन्तग्रंत

 लघु  शर  मध्यम
 उद्यमियों

 को  अधिनियम

 के  लाइसेंसिंग  उपबंध  से  छूट  नहीं  दी  जाती है
 ।

 कम्पनी कार्य  विभाग  द्वारा  संकलित  सूचियों  के  भ्रनुसार  31-3-1971  को  भारत

 विदेशी  कम्पनियों  की  217  भारतीय  सहायक  कम्पनियां  थीं  शोर  31-3-1972  को
 भारत  में

 विदेशी  कम्पनियों  की  533  शाखाएं  कायें  कर  रहीं  थीं  ।
 यह  कहना  कठिन  है  कि  उनमें  से  कितनी

 कम्पनियों
 को  भारत

 से
 बाहर

 उनक  कार्य-कलापों
 के बार मे  जानकारी  न  होने की  स्थिति  में

 तोर  पर  बहु-राष्ट्रीय  निगमों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  जा  सकता  है  ।  मोटे  तौर  पर

 भारत  में  कार्य करने  वाली  इन  कम्पनियों  में  हर
 एक

 को  इस  आशय  से  कि  वे  दो  या
 शरिक  देशों

 में

 कार्य  करती  है
 कहा  जा  सकता  है

 ।

 पश्चिम  बंगाल  में  स्वतन्त्रता  सेनानी  गृह

 3775.  श्री  माधवराव  सिंधिया :
 क्या

 गृह  मंत्री यह  बतान  की
 कृपा  करंग  कि

 :

 कया  मंत्रालय के  एक  अघिकारी  ने  कूछ  समय  पूर्वे  पश्चिम  बंगाल
 सरकार द्वारा  संचालित

 24  परगना  स्थित  वृद्ध  स्वतंत्रता  सेनानी  गह झ्रौर  कलकत्ता  स्थित  वृद्ध  क्रांतिकारियों
 के  लिये  बने

 गेर-सरकारी  गुह
 निकेतन  का  दौरा  किया  था  कौर  इन गुह ों  के  रख-रखाव  के  बारे  में  सरकार

 को  रिपोर्ट  दी  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  FAT
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 Written  Answers

 ए काय  फा

 गुह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  फ०  एच०  :  तथा  जी  धीमान

 इन
 २

 के  कायें  संचालन  का  पता  लगाने
 क  लिये  दौरा  किया  गया  था  ताकि  प्राप्त  तथा  शारीरिक

 रूप
 से

 ade  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिये
 दो

 गृह  स्थापित  करन

 ह

 हेतु  भारत  सरकार  अपनी  योजना

 तयार कर  सके

 उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  के  उत्पादन  क  लिय  पहाड़ी  नाल  एवं  जल  प्रपात

 3776.  किशोर  बाकला
 :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  बद्रीनाथ  से  नीचे  हरिद्वार  तक  कौर  पिडारी  तथा  मिलान  हिम

 नदियों  के  रास्ते  में  अनेक  तेज  गति  के  पहाड़ी  नाले  एवं  जल-प्रपात  जिनसे  बिजली  पैदा  की  जा  सकती

 क्या  इन प्राकृतिक  जिन
 को  टरबाईनों के  चलाने  के  काम  में  लाया  जा  सकता  है

 का  कोई  तकनीकी  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 क्या  जापान  ने  इस  प्रकार  का  सफलतापूर्वक  परीक्षण  किया  है
 ;  कौर

 यदि
 तो

 हमारे  देश  में  इस  दिशा  में  क्या  कार्य  किया  गया  है
 ?

 सिचाई  wiz  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-सूत्रो  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  से  उत्तर

 प्रदेश  में  हिमालय  से  प्रवाहित  होने  वाली  नदियों  में  खड़ी  ढालें  हैं  ग्रोवर  उनके  सूक्ष्म  जल  विद्युत  वि

 की  सम्भावनाएं  ।  वास्तव  में  उत्तर  प्रदेश  के  हिमालय  क  भ्रंश  स्थित  क्षेत्र  में  स्थानीय  क्षेत्रों  को

 सेवित  करने  के  लिए  लगभग  4000  किलोवाट  घनी  की  व्यवस्था करने  हेत  21  ऐसी लघ  स्कीमें

 पहले  ही  विकसित  की  जा  चुकी  हैं  ।  बृहद्‌  जल-विदित  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  भी  सम्भावनाएं

 1950  के  दशाब्द  में  केन्द्रीय  जल  कौर  विद्युत  झ्रायोग  दवारा  जल-विद्युत्‌  का  सर्वेक्षण  किया  गया

 था  उत्तर  प्रदेश  के  हिमालय  क  में  स्थित  क्षत्र  में  भागीरथी ate  मख्य  गंगा  पर

 लगभग  8000  मिलियन  यूनिट  की  कल  वार्षिक  ऊर्जा  शक्यता  की  9  बहद  जज  विदित  परियोजनाओ्रों

 का  निर्धारण किया  था
 |

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भी  सर्वेक्षण  किए  गए  थे  जिनमें  हिमालय

 के  क्षेत्र में  भागीरथी  मख्य  गंगा  नहर  पर  18,650  मिलियन  यूनिट  वार्षिक  ऊर्जा

 शक्यता  का  मध्याह्न  किया  ।  भारत  में  जल  विदित  विकास  के  प्रस्तावों  को  तेयार  करते  समय  जापान

 सहित  भ्रमण  देशों  में  हुए  विकास  are  प्रौद्योगिकी  की  प्रगति  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 क्रार्यक्रम  की  प्रगति

 3777.  श्री  पी०  वेकटासुब्बया  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  हटाने  कार्यक्रम में  कोई  प्रगति  हुई  है  ?

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण

 देश  से  गरीबी  हटाने  के  लिए  न»  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 लिखित  उत्त

 र

 नागा

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  गरीबी  हटाने के  उद्देश्य  को  ध्यान  म

 रखते  हुए  हाल  ही  में  विभिन्‍न  विकास  कार्यक्रम  तथा  नीति  संबंधी  उपाय  अपनाए  गए  हैं  ।  इस  में  निम्न

 लिखित  शामिल  ह  :  (  1)  ग्रामीण तथा  द  उद्योगों  के  विकास पर  तथा  समाज  के  गरीब  वर्ग  के

 लाभ  &  लिए  डेरी  मछली  शादी  जैसी  गतिविधियों  के  विकास  पर  बल

 (2)  छोटे  किसान  सूखे  वालें  क्षेत्रों  के
 किसान  तथा  भूमिहीन  मजदूर  aft  विकास  कार्यों  में  भाग  ले

 सकें  इस  विकास  के  फलस्वरूप  भारत  होने  वाले  लाभों  के  भागीदार  बन  इस  उद्देश्य  से  विशेष

 कार्यक्रम  प्रारम्भ  करना  ;  (3)  छोटे  कर्जदारों  के  लाभ  के  लिए  वाणिज्यिक  बैकों  तथा  सहकारी
 तियों  की  ऋण-नीति  का  पत  निर्धारण  (4)  ofr  सुधार  उपायों  को  कार्यात्वित  करना  ;

 (5)  ग्रामीण  रोज़गार  के  लिए  त्वरित  कायें  क्रम  प्रारम्भ  (6)  सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्रों से  संबंधित

 कार्यक्रम  आरम्भ  (7)  पिछड़े  क्षेत्रों के  विकास  के  लिए  सामाजिक  सेवाशर्तों  ake  कल्याण

 स्कीमों के  विस्तृत  कार्यक्रम  शुरु  (8)  शिक्षित  बेरोज़गारों के  लिए  रोजगार  अवसरों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  स्कीमें  प्रारम्भ  कौर  (9)  खाद्यान्नों तथा  wea  अ्निवायं  वस्तु ग्र ों की

 सार्वजनिक  वितरण  पद्धति
 को

 सुदृढ़  करना  कौर  उसको  व्यापक  करना
 |

 गरीबी  उन्मूलन  एक  घ  कालीन  प्रक्रिय  है  कौर  पांचवी  योजना  के  प्रारुप  में  बताए  गए  मौलिक

 उद्देश्यों  में  से  एक  है  ।  जितनी  जल्दी  हो  सके  उतनी  जल्दी  गरीबी  हटाने  के  लिए  पांचवीं  योजना  झ्र वधि

 में  जिन  विविध  कार्यक्रमों  ate  उपायों  को  अपनाने  का  प्रस्ताव  है  वे  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारुप

 दस्तावेज में  वर्णित  किए  गए  हैं  ।

 लग  उद्योग  एककों  की  स्थापना  के  लिए  हरिजनों  को  वित्तीय  सहायता

 3778.
 श्री

 झारखंड
 राय  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योग  एककों
 की

 स्थापना  हेतु  हरिजनों  को  वित्तिय

 यता  देने का  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ  ०
 :  कौर

 ऐसी  सहायता के

 लिए  कोई  केन्द्रीय  अथवा  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  योजना  नहीं  है  ।  किन्तु  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  अ्रनसूचित

 जातियों के  सदस्यों को  उनके  उत्थान  के  फपित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  निगम

 स्थापित  किये  हैं  ।

 नए  ऊर्जा  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  श्रम रोका  के  ऊर्जा  दल  का
 दौरा

 3779.  श्री  झारखंडे  राय  :  क्या  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  ग्र मे रिका से  एक  ऊर्जा  दल  ने  नए  ऊर्जा  संसाधनों के  विकास  की
 संभावनाओं

 पर

 विचार  करन  के  लिए  भारत  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  इस  बातचीत  का  क्या
 परिणाम  निकला

 है  ?
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 ie

 August  28,  1974

 =  अ  यय ड  =

 eos  fae
 तथा  विज्ञान  शिक  मां  कृषि  मंत्री  ब्रह्मण्यम

 )

 जी  हां  ।

 दल  कई  देशों  का  दौरा.कर  रहा  था  कौर  प्रक्रिया  लौटते  समय  रास्ते  दिल्‍ली
 म

 भी  रुका  |  दिल्‍ली  में  ठहरने  के  दौरान  उन्होंने  भारतीय  राष्ट्रीय  विज्ञान  वैज्ञानिक  तथा

 श्रौदयोगिक  श्रनसंधान  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  तथा  द्रव्य  संस्थाओं  के  वैज्ञानिकों

 क  साथ  नए  ऊर्जा  संसाधनों  के  विरासत  के  लिए  कई  विकल्पों  के  aaa  में  विमश  किया  ।

 वर्ष  1974-75  क  दौरान  गांवों  का  विद्युतीकरण  थ
 थ

 3780.
 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 :  कपा  सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 जायेंगी  तथा  वर्ष कि
 प्रस्

 क  राज्य के  कितने  गांवों  में  1974-75  के  दौरान
 बिजली  पहुंचाई

 19
 73-74  की  तुलना  में  इसमें

 कितने  प्रतिशत  वृद्धि  होगी  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  qa ae  aaa  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 थ

 —
 उद्योग  एसोसिएशन  द्वारा  फरीदाबाद  के  उद्योगों  को

 बिजली  को  नियमित
 सप्लाई

 करने  का
 द

 3781.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  व्या  सिचाई  कौर  विद्युत
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 दिस
 क्या  फरीदाबाद  उद्योग  नगरी  को  बिजली की  सप्लाई  स्थगित  करने  से  अ

 औद्योगिक

 उत्पादन  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  जिसके  करोड़ों  रुपयों  उत्पादन  को  हानि पह  ९  }

 क्या  इस  गम्भीर  स्थिति  को  देखत  हुए  फरीदाबाद  उद्योग  फरीद बाद

 हं  को  बिजली  की  नियमित  सप्लाई  करने  के  लिए  कार्यवाही  करने  हत  केन्द्र  से  प्रतिरोध  किया
 ्

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ः

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  wt

 भ

 कमी  के  प्रतिरक्षा  पग्रभिमख  तथा  कछ  wea  उद्योगों  श्रनिवायं  जैसे

 श्राकाशवाणी  कौर  रेल  प्रतिष्ठापनों  को  छोड़  सभी  उद्योगों  पर
 60  प्रतिशत  कटौती

 .  लागू  है
 ।

 इन  विद्या  कटौतियों  का  औद्योगिक  उत्पादन  पर  ATS  पड़ा  यद्यपि  हानि  का  सही

 मूल्यांकन नहीं  किया  जा  सकता  |  फरीदाबाद के  उद्योगों  को  नियमित  रूप  से
 ५१४ १९  प्रदाय

 करने  के  लिए  फरीदाबाद  उद्योग  संघ  से  ata  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 60-60  मैगावाट  के  दो  यूनिटों  वाले  एक  ताप  ५१४ १७  केन्द्र  का  फरीदाबाद  में  इस  समय

 जा  रहा  है  ।  इसक  प्रथम  यूनिट  के  1974
 तथा  दूसरे  यूनिट  के

 1
 wich
 978%

 Te =
 ह

 चाल
 नें  की  संभावना  है

 ।
 हरियाणा  में  पानीपत  में  भी

 110-  110
 मैगावाट  के

 दो
 यूनिट  वालें  एक

 ताप  च ५  केन्द्र  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  इसके  प्रथम  यूनिट  क  1977
 तथा  दूसरे च  ५
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 [1 ण  कायन

 यूनिट
 के  1978  में  चालू  किए  जाने  की  संभावना  है  ।  इसके  ७०५  अरन्य  स्कीमें भी

 जिनसे  पांचवीं  योजना  में  लाभ  उपलब्ध  हो  जाएंगे  |  यह  प्रत्याशा है  कि  विभिन्‍न  नई  स्कीमों के

 पण  होने  हरियाणा में  विदित  प्रदाय  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जाएगा  |  इस  बीच  केन्द्रीय  सेक्टर

 म  बदरपुर  ताप  विदित  केन्द्र  से  हरियाणा  को  विदित  प्रदाय  करके  राहत  पहुंचाई  जा  रही  है  ।

 रासायनिक  बिजली  घरों  की  स्थापना

 3782.  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  देश  सें  कूछ  आधुनिक  तापीय  बिजली  घरों  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव है

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कहां-कहां  की  जाएगी  तथा  इसका  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है

 कौर

 यदि  इस  उद्देश्य  के  लिए  धन  ग्राबंटित  किया  गया  है है  तो  उससे  इस  दिशा  में  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही है
 ?

 सिंचाई  शर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  पांचवीं  योजना
 क

 प्रारूप में  9.  9  मिलियन  कि ०  वा०  की  अतिरिक्त  ताप-विदयत उत्पादन क्षमता परिकल्पित ५५७ १५ उत्पादन  क्षमता  परिकल्पित  है  जो  कि

 पूर्णतया  आपराधिक  ताप-विषदंत  केन्द्रों क ेके  रूप  में  होगी  ।  नए  छ ६ विदयत ५१३४ ६  केन्द्रों में  अघिकतर  110,  120 कि
 १

 तथा  200  मेगावाट  के  आकार  के  यूनिट  होंगे  ।  इन  विद्या  क्रेशरों  को  विश्व  में में  हुए  प्रदुमन  प्रौद्योगिकी

 के  विकास  तथा  प्रगति  को  उस  सीमा  तक  समाविष्ट  करने  के  लिए  आयोजित किया  गया  है  जहां  तक

 वे  हमारे  लिए  लाभप्रद हैं  ।

 इन  विद्युत  केन्द्रों  के  स्थान  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  म॑  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०  ६  3324/74)  |

 पांचवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  को  ol  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 ।  1974-75

 की  वार्षिक  योजना  में  ताप-विदित  तथा  जल-विद्या  उत्पादन  स्कीमों  के लिए  381  19  करोड़  रुपय

 का  प्रावधान किया  गया  है  ।

 Applications  from  Bihar  for  setting  up  of  Industries

 3783.  Shri  Ramavatar  Shastri :  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-

 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)
 the  number  of  persons  who  applied  for  licences  for  setting  up  compa-

 nies  in  Bihar in  1973-  74;

 (b)  the  number  among  them,  who  were  granted  such  licences;  and

 (c)  the  reasons  for  not  granting  the  licences  to  the  remaining  persons?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  and  Agri

 Culture :  (Shri  Subramaniam) :

 (a)  67  applica  tions  were  received  from  April,  1973  to  March,  1974  for

 setting  up  new  widertakings  in  Bihar.

 गट
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 ह  क  -“

 (b)  13  letters  of  intent  and  4  industrial  licences  were  issued  in  respect  of

 these  applications.
 .

 (c)  11  cases  are  pending  and  41, the  rem nal  AL 91  ning  39  cases  were  rejected  or

 otherwise  disposed  cf  cn  various  grounds.

 पांचवी  योजना  के  दौरान  रोजगार  सुनिश्चित  करने  के  लिए  स्थायी  उत्पादक  आस्तियों  का  बनाया

 जाना

 3784.  श्री  श्रजुंन  सेठी  :  क्या  योजना  मंत्री  पांचवीं  योजना  के  दौरान  रोजगार  के  ग्र वसर

 उत्पन्न  करने  की  योजनायें  सम्बन्ध  में  28  1973 के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  4995  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बता नेकी  कृपा  करेंगे कि  :

 पांचवीं  योजना  में  कौन-कौन  सी  विशिष्ट  योजनाएं  बनाने  का  विचार  है  जिससे  लोगों

 को  रोजगार  देने  के  लिए  यथासम्भव  अधिकाधिक  स्थायी  उत्पादक  आस्तियों  का  निर्माण  किया  जा

 कौर

 इसके  लिए  कितना धन  निर्धारित  किया  गया है  तथा  उससे  रोजगार  के  कितने

 अवसर  उत्पन्न  हो  सकेंगे  ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहन
 :  ae  पांचवीं  योजना

 में  विनियोजन  कार्यक्रम  पर  होने  वाले  परिव्यय  से  स्थायी  उत्पादक  आस्तियों  का  सुजन  होगा  तथा  आधिक

 उत्थान  जगार  अवसरों  के  निरंतर  विस्तार  को  घिर  प्राप्त  होगा
 |

 औद्योगिक  क्षेत्र  रोक  बिजली

 विकास  इत्यादि  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  क  अ्रतिरिक्त  कृषि  विकास  कार्यक्रम  तथा  बड़ी  व  मध्यम  सिचाई

 परियोजनाओं  के  अंतगर्त  कमान  क्षेत्र  तथा  सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्रों  में
 सघन

 कृषि  कार्यक्रम  कौर  छोटे
 व

 नाम

 मात्र  के  किसानों  को  मध्यम
 व

 छोटी  सिचाई  के  विकास  ate  भूमि  विकास  शादी  सम्बन्धी

 कार्यक्रमों  से  रोजगार  क्षमता  बढ़ेगी  तथा  स्थायी  प्रान्तीय  का  सृजन  होगा  ।  ऐसा  भ्रनुमान है  कि  कमान

 क्षेत्र  सूत्री-प्रवृत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  लघु  श्र  सीमान्त  कृषक  विकास  एजेन्सी  सम्बन्धी  स्कीमों

 को
 क्रियान्वित  करने

 से
 260

 लाख  ग्रामीण  परिवारों  को  फायदा  पहुंचेगा
 ।

 पांचवीं  योजना  प्रारूप
 में

 लघु  उद्योगों
 व

 ग्रामोद्योगों
 क

 सहायताएं  शामिल  की  गयी  स्कीमों  से  ऐसी  सम्भावना  है  कि
 लगभग  33

 लाख  लोगों  के  लिए  भ्र ति रिक्त  रोजगार  अवसरों  का  सृजन  होगा  तथा
 33

 से
 34

 लाख  लोगों को  पूर्ण

 रोजगार भी  मिलेंगी

 पांचवीं  योजना  में  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  रखी  जाने  वाली  धन-राशि  पर  att  अंतिम  निर्णय

 लिया  जाना  है  |

 प्रा काश वाणी
 के

 कटक  केन्द्र  म
 ट्रांसमिशन  टावर

 का  निर्माण  कार्य  TT  होना

 3785.
 श्री  कर्जन  सेठी

 :
 क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  आकाशवाणी  के  कटक  केन्द्र  में  नये  ट्रांसमिशन  टावर  का  निर्माण कार्य  शीघ्र  ही
 र जज  १५ पूरा  हो

 यदि  तो  यह  कब
 तक

 पूरा  हो
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 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंबोर  :  (7)  शर  कटक  में

 उच्च  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  लगाने  का  काम  पूरा  हो  गया  है  कौर  ट्रांसमीटर  शीघ्र  डी  चाल  कर  दिया

 जायेगा  ।  इस्पात  की  कमी  के  कारण  नये  मिस्ट  को  खड़ा  करने  में  कुछ  देरी  होने  की  सम्भावना

 है  ।  इसलिये  ग्र स्थायी  उपाय  के  रुप  व्तेमान  मिस्ट  का  उपयोग  किया  जायेंगी  |

 पश्चात्  शौर  वेरोना  तापीय  बिजली  परियोजनाओं  विस्तार  करने  के  लिए  बिहार  बिजली  बोट

 को  दी  गई  सहायता

 3786.  श्री  एम०  एस०  पुरती  :  कया  सिचाई  कौर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पतरातू  ae  बरौनी  तापीय  बिजली  परियोजना झ्र ों  को  अपनी  क्षमता  के  अनुसार  बिजली

 का  उत्पादन  करने  हेतु  इनका  विस्तार  करने  क  लिए  बिहार  बिजली  बो  कोर्ट  1974-75  के

 दौरान  कल  कितनी  राशि  दी  गई  है  ;

 पांचवीं  योजना में  इसके  लिए  कितनी  राशि
 की

 व्यवस्था  की
 गई  है  ;

 इन  दो  परियोजनाओं  का  विस्तार  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  कौर

 इससे  बिजली  कब  तक  पैदा  होने  लगेगी  ?

 _  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सिद्धेश्वर
 :

 पांचवीं  योजना  के

 पतरातू  ate  बरौनी  ताप  विदित  केन्द्रों  में  110-110  मैगावाट  के  चार  तथा  दो

 यूनिटों  की  वृद्धि  करने
 का

 प्रस्ताव  है  ।  वर्ष  1974-75  के  दौरान  पश्चात्  तापीय  विस्तार  के  लिए

 6.  20  करोड़  रुपये  are  बरौनी  तापीय  विस्तार  योजनाओं  के  लिए
 25

 करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 किया गया  है  ।

 पांचवीं  योजना  के  ड्रा फूट  पतरातू  विस्तार  परियोजना  तथा  बरौनी  विस्तार

 योजना के  लिए  50  करोड़  रुपये  तथा
 35.  66

 करोड़  रुपये  का  प्रावधान है
 |

 के
 शरर  वर्तमान  कार्यक्रम  ग  है  विमान  यूनिटों  को  इस  प्रकार  चालू  करने

 की  संभावना  है  :--

 पतरातू

 प्रथम

 दूसरी
 76.0

 तीसरी

 चौथी

 बरतनी

 प्रथम

 दूसरी
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 en  आए  re  थ

 इंडियन  इलेक्ट्रिसिटी  19  1.0  0

 0

 ate  इंडियन  इलै्टरसिटो  सप्लाई

 ह

 1948  की  संशोधन

 3787.  श्री  एन०  Fo  हीरो  क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राज्य  बिजली  बोड़ें  का  कांप  सुधारने  बिजली के

 कारोबार में  वित्तीय  प्रिया  लाने  के  लिए  भी  इंडियन  इलेक्ट्रिसिटी  waz,  1910

 र  इंडियन  इलेक्ट्रिसिटी  )  19.48  का  संशोधन करने  का  अ्रोर

 यदि हां  तो
 उसकी  मुख्य  बातें

 ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय में  उप-मंत्री
 (att  सिद्ध  श्वर  :  ate  भारतीय

 विद्युत  1910 तथा  विद्या  म  ena  लिए

 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  रहा  है  ।

 बराक  बॉँध  प्ररियोजना

 3785.  श्री  एन०  ई०  क्या  सिचाई  कौर  fara  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बराक  बांध  परियोजना  को  त्याग  दिया  गया  है

 यदि  तो
 क्यो  प्रस्तावितਂ  परियोजना  के  किसी  विकल्प  oc  विचार  किया  ot  रहा

 a

 यदि  तो  क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  परियोजना  पर  कार्य  प्रारंभ

 किया  जाएगा
 ?

 सिचाई  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  ।
 सें  7H (7)

 बारक  बांध

 परियोजना  पर  ७  कार्य  किया  रहा  ।
 एक  स्थल  का  ०५  किया  जा  चुका  परन्तु  इसकी

 संचय  क्षमता  सीमित  है  ।  एक  अरन्य  स्थल  का  ara  किया  जा  रहा  है  किससे  बहतर  जल

 विदित  उत्पादन  की  शक्यता  है  इसमें  बाढ़  पर  भी  पर्याप्त  नियंत्रण  हो  सकेगा  ।  परियोजना FT

 अ्रन्बेषण पर्ण  होने  तथा  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  हो  जाने  के  उपरांत  इसके  क्रियान्वयन  क
 ba

 प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 बांधों  के  जलाशय  में  जल  दूषण

 378  श्री  एम०  एस०  पूरी
 १

 ||  क्या  सिचाई  सनौर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  |  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  जलाशय  में  जल  दूषण  का  बांधों
 तथा

 क्षमित  ढांचों  प्रो  वही  काय
 करने

 वाले  कर्मचारियों  के  स्वास्थ्य  पर  प्रभाव  के

 में  भारत  में  कूल  पन  बिजली  परियोजनाओं  का

 अ्रध्ययन  किया
 शौर
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 क  ह

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  वातें  क्या  हैं  तथा  जलाशयों  में  जल जागना  शूज  दूषण
 रोकने  क  लिए  सरकार

 न  क्यां  कार्यवाही की  है  ?

 |  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  wie

 केन्द्रीय  लोक-स्वास्थ्य  इंजीनियरी  अनस धान  संस्थान  नागपुर  तथा  केन्द्रीय  बिजली  श्रनसंधान  संस्थान

 बंगलौर  ने  कर्नाटक  में  भद्रा  जन  विद्युत  केरल  में  साबरगिरी  जल-विद्या  परियोजना  तथा

 तमिलनाडु  में  कड़ाह  जल  विद्युत  परियोजना  संबंधी  अध्ययन  किए  थे  ।  इन  अनुसंधानों  से  विदित

 gar  कि  वहाँ  हाइड्रोजन  सल्फाइड  विद्यमान  है  जो  कि  प्रचालन  कार्मिकों  के  स्वास्थ्य  तथा  विद्या  इन्द्रा

 में  कुछ  उपस्करो ंके
 लिए  भी  हानिकर है  ।

 रिपोर्ट
 को

 अंतिम
 रूप

 दिया
 जा  रहा  इसी  बीच

 परियोजना  प्राशि कारियों  को  अंतरिम  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  आवश्यक  उपाय  करने  की

 सलाह दी  जा  रही है  ।

 उडीसा  में  हीरा  कंड  बाँध  से  बिजली  पदा  करना  तथा  उसकी  सप्लाई

 3790.  श्री  गजाधर  मांझी  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंग

 कि

 drapes  बांध  की  बिजली  उत्पादन  करने  वाली  वर्तमान  क्षमता  कितनी  है
 तथा  वहां

 से  प्रतिदिन  कितनी  बिजली  पैदा  की  जाती  है  तथा  उड़ीसा  राज्य  के  औद्योगिक  एककों  को  सप्लाई

 हेत  इसमें  कितनी  बिजली  ली  जाती  भ्र ौर

 राज्य  के  गांवों  में  विद्युतीकरण  हेतु  कितनी  बिजली  नियत  करन  की  अ्रावश्यकता

 ?

 सिचाई  और  विद्यत  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  भ्र ौर  tags

 fara  कौर  दो  )  से  विमान  विद्यत्‌  उत्पादन
 3.0  से  3.  36

 सीलिंग  यूनिट
 के  बीच

 होता

 ge  विद्युत्‌  का  बड़ा  भाग  उद्योगों  में  उपयोग किया  जाता  है  ।  1972-73 के  ग्राहकों से  पत्ता

 चलता है  कि  उड़ीसा में  उपभोग की  गई  कुल  विद्युत्‌  का  86  प्रतिशत  उद्योगों  में  gar  था  तथा

 केवल  0  4  प्रतिशत  ही  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  था  ।

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  के  भारतीय  बोटल सं  द्वारा  ड्रीम्स  का
 उत्पादन

 3791.  श्री  एन०  Fo  हीरो  क्या  औद्योगिक विकास  dal  यह  बतान  की  कृपा  wer

 कि

 सरकार
 को

 पता
 है  कि

 कोका
 कोला  निर्यात  निगम

 का  भारतीय  बोलीं

 पूरी  तरह  से  स्वदेशी  प्रोद्योगिकी से  are  ड्रिंक  का  विकास  ate
 उत्पादन  किया

 है  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  से  सन्तुष्ट  है
 ?
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 ee  जाए  a

 औद्योगिक  विकास  कमा  विज्ञान  are  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी  ०
 सुब्रह्मण्यम  )

 तथा  कोका  कोला  निर्यात  निगम  के  भारतीय  बोतल  भरने  वाले
 मे

 ०  प्योर  ड्रीम्स  प्रा
 ०  लि०

 विभिन्‍न  देशी  संसाधनों  से  मिश्रण  वस्तु ग्न ों  द्वारा  साँद्रण  तेयार  करके  श्रोरेन्ज  स्पेशल  पेय  बना  रहे थे  |

 देशी  पेय  बनाने  तथा  केन्द्रीय  खाद्य  प्राविधिक  श्रनुसंघान  संस्थान  के  समान  राष्ट्रीय

 संगठनों  क  द्वारा  श्रतुसंधान  तथा  विकास  कायें  करने  की  आवश्यकता  पर  कोका  कोला  '  बोतल

 भरने  वालों  से  चर्चा  की  गई  थो  ।  इन  चर्चों  के  ग्रनुसार  सूरत  विकास  हेतु  आवश्यक  ग्रनुसंधानों

 का  प्रवर्तन  क  न्द्रीय  खाद्य  प्राविधिक  श्रनुसंघान  मंसुर  दवारा  किया  जा  रहा  है  ।

 निर्धन  देशों  हारा  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  के  बारे  में  श्रंक्टाड  का  अध्ययन

 3792.  श्री  गजाघर  मांझी )
 >  क्या  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  राम  सहाय  पांडय

 कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  निर्धन  देशों  को  विकसित  देशों
 से

 प्रौद्योगिकी  का
 आयात

 करने  से  श्रमिक  लाभ

 नहीं  होता  कौर

 (a)  यदि  तो  कया  श्रंक्टाड  ने  निर्धन  देशों  द्वारा  आयातित  प्रौद्योगिकी  की  लागत  के

 बारे  में  उपाय  सुझायें ह  कौर
 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बाते  कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  ato  :

 उन्नत  देशों  से  प्रौद्योगिकी के  आयात  से  लाभों की  प्राप्ति के  साथ  साथ  अनेक  समस्याओं  एवं

 सीमाओं  ar  भी  पता  चला  है  ।  विकास  शील  देशों  की  सीमित  प्रतिक्रिया  पर  आधारित  अक् टांड़

 द्वारा  किये  गये  श्रष्ययन  से  कई  सामानों  का  पता  लगा  है  जिनमें  अन्य  बातों के
 कच्चे

 माल  के

 रायात  तथा  श्रुत  संयंत्रों
 के

 उपकरण  तथा  फालतू  पुर्जों  की  न्यूनतम  निर्यात  पर

 रायल्टी  एवं  प्रेषित  घन  पर  प्रभाव  डालने  वाले  कर  तटकर  विनिमय  दर
 में

 परिवर्तन  होन  पर  गारंटी  संबंधी  ग्रा यात  पर
 प्र

 तिबंध  द्वारा  प्रतिस्पर्धा  को  सीमित

 करना प्रति  स्पर्धा  को  समाप्त  करने  क  लिए  स्थानीय  एकस्व  को  प्राप्त  करना  इत्यादि  |

 प्रौद्योगिकी के  आयात  की  सामानों का  कम  करने  के  लिए  श्रंक्टांड प्र  लेख  में  नीतियों

 एव  संस्थानों  के  बारे  में  कूछ  सुझाव  दिए  गय  हूँ
 ।  इसमें  विकासशील  देशों

 की  घरेलू  वैज्ञानिक

 एवं  प्रौद्योगिक  सत्य  रचनाओं  के  निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  की  शर्तों  से  संबंधित

 उपयुक्त  नीति  ate  श्रीयंत्र  बनाने  की  आवश्यकता  का  सुझाव  दिया  गया  इसने  विदेशी
 प्रौद्योगिकी

 को  विकासशील देशों  में  लाने  के  लिए
 विदेशो

 फर्मों  को  पूर्ण-स्वायत्त  सहायिका  फर्मों  से  आउट

 )  व्यवस्था  तथा  संयुक्त  क्षेत्र  के  उद्योग  में  परिणत  करने  के  सभी
 उपाय  सुझाए  हैं  ।  इस

 रिपोर्ट  ने  आयात  को  खरीद  के  बारे  में  नियंत्रण  प्रक्रिया  को  स्थगित  करने  में  भारत
 की

 सफलता

 का  उल्लेख  किया  है  जो  कि
 उन  froma को  सूचक  हें  जित  पर  देश  विशेष

 की
 विशिष्ट  आवश्यकताओं

 के  सार  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कार्रवाही  करना  जरूरी  है  भारत  तथा  कई  अन्य
 विकासशील  देशों

 में

 विशेष  रूप  में  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  तथा  घरेलू  भ्र नू संधान  कौर  विकास  से  संबंधित  संस्थानों  की

 स्थापना  करने  को  भी  एक  सही  दिशोन्मुख  आन्दोलन  समझा  जाता  है
 |
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 करा  कन  ल

 बिजली  के  लिए  समान  टेरिफ  निर्धारित  करना

 3793.  श्री  गजाधर  मांझी :  sar  सिचाई  vite  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि।॥

 उत्पादन  लागत  की  बड़े  प  माने  पर  भिन्न-भिन्न  दरों  को  देखते  हुए  तापीय  तथा

 परमाणु  बिजली  का  पुल  बनाने  कौर  समान  टेरिफ  ढांचा  निर्धारित  करने  के  लिए  सरकार  की  क्या

 योजनाएं  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  टैरिफ  क  संबंध  में  एक  आदश  विधान  लाने  का  है  ताकि  राज्यों

 में  टैरिफ  की  दरों  में  बड़े  पैमाने  पर  भिन्नता  न  हो  att  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  सुनिश्चित  किया

 जा  सके  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  जबकि  क्षेत्रीय  कौर

 प्रन्तक्षेत्री  य  arene  पर  प्रणालियों  के  समेकित  प्रचालन  को  बढ़ावा  देने  की  एक  स्कीम  इस  आधार

 पर  एक  सामान्य  टेरिफ  ढांचा  करने  की  कोई  स्कीम  नहीं  है  ।  एक  ही  प्रकार  के

 भोक्ता ओं  के  लिए  सामान्यतया  प्रत्येक  राज्य  में  एक  सामान्य  टैरिफ  विद्यमान  है  ।

 नहीं  |

 Under  Trials  in  Jails

 3794.  Shri  Ramavatar  Sha  छै  tri:  Wi Uide  जहे  ll  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleas-
 ed  to  state

 (a)  hether  thousands  of  under-trials  are  there in  the  jails  «f  each  016

 for  years  and  they  are  not
 produced

 before  Judges;

 (b)  whether  each  State  Government  has  to  spend  lakhs  of  rupees  every

 year  on  these  under-trials;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  the  Central  (0४611

 ment  to  remove  this  loophole  in  the  law?.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):

 (a)  to  (c)  According  to  the  provisions  of  the  Criminal  का: 060111'6  Code,

 under-trails  can  be  detained  in  Jail  only  under  authority  from  a  competent

 _  ‘ourt  and  they  are  required  to  be  produced  befcre  the  Court  at  stipulated

 intervals.  The  posifion  in  regard  to  the  number  of  under-trials  varies  from

 State  to  Siate,  and  in  some  States,  for  various  reasons,  the  number  of  such

 under-trials  and  the  expendiiure  on  their  up-keep  has  been  high.  The  new

 Criminal  Procedure  Code  which  has  come  into  force  with  effect  from  1-4-74

 contains  provisions  for  reducing  the  peri:d  cf  mvest  iga‘ion  and  trial  of  the

 cases  against  and  it  is  expec'ed  that  the  under  irial  population

 in  different  jails  of  the  country  will  be  considerably  brought  down  in  the  near

 future.
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 dette
 कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची

 3795.  श्री  सी०
 Fo  man  page लता  रेहा जाफर  शरीफ :  FIT  संचार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 दस
 लार

 देश
 मे ंँ  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  लिए  कि कान  प्रस्वेदन-पत्र

 सरकार  के  पास

 अ्रनिर्णीत पड़े  हूँ  और

 oe
 एसे  वादकों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  नाम  कौन  वर्ष  से  समय  से  प्रतीक्षा

 सुची में  है

 टो 5  छोर  सिह
 त्प्टुग  *  है  /

 )  (a)  देश म  सल पियोन  कनेक्शनों
 संचार

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (:

 के  लिए  प्रकीर्णित  पड़ी  जियों  को
 संख्या  तारीख  31-1-1  974  की  5

 लाख 32  हजार

 थी  |

 ©,

 सामान्य  प्रतीक्षा  सुची  टेलीफोन  कनेक्शनों  क॑  लिए  तीन  ay  a  अधिक  समय  से

 Pe

 Asi

 को  सलवा  ताते  31-3-1974  को  1  लाख  67  हंजार थी  ।  देश  क

 काश  cart
 क के  थ्रो  वा  ई०  टी ०  द्रोह

 विशेष
 श्रेणी के  श्रावेदकों  को  फर्जी  देने  की  तारीख  से  तीन  ag

 हाफिज  कनेक्शन  दे  दिये  गए  है ं|  इस  प्रकार के  प्रति  से  कोई  उपलब्ध

 met

 a

 में  अवैध  रूप  से  हथियार  बनाने  वाले  कारखानों  का  पता  लगाना
 क

 डर  श्री  महेन्द्र  सिह  गिल
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 :

 वह  1974  के
 दौरान  देश  में  अवैध  रूप  से  हथियार  बनाने  वाले  कितने  कारखानों  का

 पता  लगाया  गयी  ह

 वहां  से  किस  तरह  के  तथा  कितने  हथियार  बरामद  किये  गये  हैं  ;  पैर

 इस  संबंघ  म  अ्रपराधघियों के  नाम  क्या  हैं  प्रौढ़  उनको  क्या  द
 दिय

 गया है  ?

 x  ~~

 ह  मंत्रालय  न्मत्रा  एफ०
 एच

 wer  ors

 से  सूचना  विभिन्‍न

 राज्यों  संघ  ।  क्षत्री  स  एकत्रित  को  जा  रही
 है

 \
 होने  पर  सभा  पटल

 पर

 रख  दी
 जायंगी  _

 a
 सिगरेटों  का  मू

 का

 3797.  श्री  सी०  के  ०  जाफर रश रीफ ही  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 (4)  क्या  सिगरेटों  के  अनेक  लोकप्रिय  ब्रांडों  के  सत्यों  में  वृद्धि  की  गई  न् 2 ह गैर

 60



 लिखित  उत्तर 6  1896

 ee

 (a)  नदी  at  feat  द्धि  की  गई  है  तथा  उसक  क्या  कारण  हूं  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सो  ०  सुब्रह्मण्यम

 कौर  )
 सिगरेटों

 क
 मूल्य  के

 संबंध  में
 सरका

 र  कोई
 is  नहीं  रखती  चूंकि

 सिगरेट

 एक आवश्यक वस्तु  नहीं  है  इसके  मूल्य पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  '।

 Post  Office  Building  in  Bametara

 $799.  Shri  Chandulal  Chandrak.  Will'the’  Ministér  ¢f  Communications

 be
 pleased

 to
 state:

 (a)  whether  the  Post  ‘Office  lucated  in  Bametara  town  of  Durg  district
 has  not  got  any  building  cf  i's  own;

 (b)  whether  the  rent  for  the  buildmg  housing  the  Post  Office  at  present
 15  exorbitan

 (c)  whether  Government  propose  to  construct  their  own  building;  ard

 (d)  1  SO  when?

 The  Minister  of  State  in  the
 Minisiry

 of  Communications  (Prof.  Sher

 Singh) :  .(a)  There  is  a  -building.  which  is  in,.  dilapidated  condition.

 (b)  No.  The  rent  for  th  building  is  Rs.  75  per  month

 (c)  Yes

 (d)  Construction  is  held‘  ip  due  to  an  on  constructing  non-functional

 buildings  including  Post:  Office  buildings

 मध्य  प्रदेश  सें  हथकरघा  उद्योग  का  विकास

 3800.  श्री  मातंण्ड  सिंह  :
 कया  मंत्री  यह  की

 करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  राज्य
 में  हथकरघा

 उद्योग के  विकास के  लिए  पांचवीं  योजना
 में  कूल  कितनी

 राशि  नीयतें  की  गई  है  :  गैर *

 यह  राशि  किन  मदो ंके  लिए  कौर  किन  शीर्षों
 के

 अन्तर्गत  रखी
 गयी  है

 ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  मोहन  झोर  मध्य

 प्रदेश  राज्य की  पांचवीं प  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  हथकरघा  उद्योग के  विकास  के  लिए  अन्तिम

 से  एक  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  रखा  गया  ै  ।  '  पांचवीं  योजना  को  अंतिम रूप
 देते

 समय  इस  अन्तिम  परिव्यय  में  संशोधन  किया  जा  सफलता  है  ।  राज्य  की  पांचवीं  योजना  क  प्रारूप  म

 परिकल्पित  किये  गए  हथकरघा  उद्योग  विकास  कार्यक्रम  में  हथकरघा  वस्त्रों  को  बिक्री
 पर

 रियायत

 6.1

 |
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 आपण

 बेसन
 तथा  नए  सहकारी  कताई  मिलों  के

 इंपरर
 के  रूप  में  एलेक्स  बुनकर  सहकारी

 समितियों  को  उपांत  घन  के  लिए  कमज़ोर  सहकारी  समितियों  का  पुनर्गठन  ,  भारतीय  जरिए

 बेक  की  वित्तीय  स्कीम  क  श्रन्तगंत  सहकारी  बनकर  समितियों  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  के  व्याज  पर

 राजकोषीय  बुनकर  सहकारी  समितियों  की  शेयर  पूंजी  में  राज्य  का  शादी  की  में

 शामिल

 काल  में  थन्नीरामुक्कम  स्थित  साल्ट  वाटर  बेरियर  का  संशोधित  प्राक्कलन

 3801.  श्री  ए०  Fo  गोपालन  :  क्या  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 चक्कर

 क्या  केरल  में  जननी
 रामराम

 स्थित  साल्ट  वाटर  बेरियर  के  संशोधित  प्राक्कलनों  को

 मंजूरी  दे  दी  गई  1

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ;  कौर

 मंजूरी  कब  तक  fer  जाने  की  संभावना  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  से  थावरा

 मुक्की  नियामक  स्कीम  के  लिए  458.  50  लाख  रूपये  की  धनराशि  का  संशोधित  प्राक्कलन  केन्द्रीय

 जल  कौर  विद्युत  योग  में  1973
 में  प्राप्त था  ।  उसकी  जांच  करने  के  उपरांत

 1973  में  ज  ने  राज्य  सरकार  से  कतिपय  अन्य  सूचना  सहित  संशोधित  प्रोफार्मे  में  इस  स्कीम

 क  ब्यौरे  भेजन  के  लिए  भ्रनुरोध  किया  था  ।  ये  राज्य  सरकार  से  1974  में  प्राप्त  हुए  थे  कौर

 वित्त  मंत्रालय  के  तकनीकी  अनुभाग  के  साथ  परामशं  करक  श्रायोग  में  उनकी  जांच  की  जा  रही

 इस  स्कीम  के  शीघ्र  हीं  योजना  आयोग  की  तकनीकों  सलाहकार  समिति
 के  सम्मुख  रखे  जानें  की

 सम्भावना  है  ।

 कन्नाड  पन  बिजली  काल  को  स्वीकृति

 3803.  श्री ए०  कण
 गोपालन

 :  क्या  सिचाई
 कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  कन्नाड  पन  बिजली  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी  कौर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब
 के  क्या  कारण

 हैँ
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री

 सिद्धेश्वर  अर  कनाडा

 | जल  विद्युत  परियोजना  की  संशोधित  स्कीम  रिपोर्ट  के  सरकार  से  प्राप्त  हो  गई  तथा

 इस  समय  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 कारमन
 =  =ry ~  So

 पेरियार  पे रंग कट्टी  पनबिजली  योजनाओं  fan  परियोजना  प्रतिदिन

 3803.  श्री  ए०  Fo  गोपालन  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 लोर  पेरियार  att  पेरिंगकट्टी  पनबिजली  योजनायें  संबंधी  afr  परियोजना

 प्रतिवेदन  क्रिया  जल  तथा  विद्युत  श्रायोग  को  कब  प्रस्तुत  किय  गये  ;

 क्या  इस  परियोजना  प्रतिवेदन  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  किया  है  ;  कौर

 यदि
 तो  तत्संबंधी  मुख्य बातें  क्या  हैं  ?

 सिंचाई  att  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  सिद्धेश्वर
 :  से  केरल

 सरकार  ने  निम्न  पेरियार  रोक  पेरिंगाकट्टी  जल  विद्युत  स्कीम  पर  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  स्वीकृति

 क  लिए  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।  क्रिया  जल  alt  विद्युत  आयोग  के  पास  कवल  प्रारम्भिक  परियोजना

 रिपोर्ट ही  उपलब्ध  है  ।  पता  चला  है  कि  राज्य  सरकार  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तयार  कर  रही  है  ।

 उनक  प्राप्त  हो  जाते  ही  उन  पर  ग्राम  कार्रवाई  की  जाएंगी  |

 इलाहाबाद  में  फरक्का  को  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  पानी  की  आवश्यकता

 3804.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :
 क्या  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 इलाहाबाद  से  फरक्का  के  बाग  में  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  कितने  क्यूसेक  पानी

 की  आवश्यकता  होगी  कौर  कितने  पानी  की  खपत  होगी  ;

 कितने  क्यूसेक  पानी  बंगला  देश
 को  दिया  जाएगा  ;  शौर

 इलाहाबाद  को  मुख्य  धारा  से  कितने  क्यूसेक  पानी  उपलब्ध  होता  है  ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द  सिंचाई  परियोजनाओं

 द्वारा  जल  का  समायोजन  कौर  इलाहाबाद  से  फरक्का
 तक  जल

 की  उपलब्धता
 परियों  जनाज़ों

 की  विकास  नदी  सिंचाई  क्षेत्र
 से

 जल  के  वापसी  प्रवाह  इत्यादि

 निर्भर  रहत  हुए  भिन्न  भिन्न
 होगी

 ।

 बंगला  देश  को  ऑ्राबंटित  किए  जाने  वाले  प्रवाह  की  मात्रा  पर  भारत  तथा  बंगलादेश

 की  सरकारों  के  बीच  शहरी  समझौता  होना  है  ।

 इलाहाबाद  में  विश्वसनीय  जल  प्रवाह  मई  के  महीने  में  7087  क्यूसेक  तथा  श्रीपत  के

 महीने  में
 42,0332

 क्यूसेक  के  बीच  रहता है
 ।
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 ile  SS  ee  ieee

 Meetings  of  Central  Hindi  Advisory  :  Committee

 3805.  Shri  Shankar.  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  mectings  of  the  Central  Hindi  Advisory  Committee

 held  during  the  current  year  ;  and

 (b)  the
 suggestions:

 made  by  the  Committee  to  the  Government  for
 pro-

 motion  and  propagation  of  Hindi  and  the  steps  taken  by  this

 regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department

 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  (a)  The  Central  Hindi  Committee

 met  on  2nd  April,  1974
 during

 the  current  year.

 (b)  A  statement
 showing

 the  action  taken  on  the
 dedisi ions

 ‘of  the  above

 meeting  of  the  Committee
 is  attached.

 (Placed  in  the  Library  See  No.  L.

 तरग  प्रणाली
 |  2 3806.  श्री *  े क दे द द के ि  मनहर  : :  कया  संचार  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 फि

 क्या  अत्यधिक  प्रयासों  के  बावजूद  देश  में
 सूक्ष्म  तरंग  प्रणाली

 सफल  सिद्ध  नहीं  हो  सकी

 at

 )  यदि at,  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 (a)  जी  नहीं  ि
 संचारਂ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 प्रो०  शर
 ज्

 /  Qe  जो  सूक्ष्म  तरंग

 प्रणालियां  सब  तक  चालू  की  गई  वे  सन्तोषजनक  ढंग  से
 काय  कर  रही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  के  प्रबन्ध  निदेशक  कौर  मुख्य  परास  गंवाता  विदेशों  का  दौरा

 3807.  श्री  डी  Ho  पंडा  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  far

 वर्ष  1974
 के

 दौरान  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  क  निदेशक  site

 मुख्य  परामशं  दाता  कितनी  बार
 विदेशों

 के  दौर
 किये

 श्र  उनका प्र  गजन  क्या  था  ;

 कि
 तने  देशों  की  यात्रा  की  गई  ग्रोवर  प्रत्येक  दौर  पर  विदेशी  मुद्रा  ate  भारतीय

 में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  कौर

 04
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 ह

 क्या दौर शुरू  करने  से  पूर्वे  प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  की  इन  दौरों  के  लिये  मंजूरी

 प्राप्त की  गई  थी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ale  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सो  ०
 :

 ate  1974  की  अवधि  में  care  निदेशक  तथा  प्रधान  परामर्शदाता  दुबारा  किये  गए

 विदेश  क  दौरों
 का

 देशों  का  नाम  खर्चें  तथा  दौरे  का  उद्देश्य  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न है  ।

 सि दे शाक  मंडल  are  बनाई  गयी  क्रियाविधि  के  भ्रनुसार  प्रबन्ध  निर्देशक  तथा  प्रधान

 परमाणु  दाता  के  मामलों  में  विदेश  के  दौरों  की  मंजूरी  कारपोरेशन क  अध्यक्ष  द्वारा  दी  जाती  है  ।

 aa  विवरण  में  उल्लिखित  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  प्रधान  परामशंदाता  के  सभी  दौरों  की  मंजूरी

 भ्रध्यक्ष  द्वारा  कर  दी  गयी  थी  ।

 प्रबन्ध  निदेशक  के  ई०  ई०  सी ०  देशों  को  किये  गये  दौरे  को  पूर्वानुमति  भी  निदेशक

 मंडल  से  प्राप्त  कर  ली  गई  थी  ।

 विवरण

 1974  की  safe  में  प्रबन्ध  निदेशक  ने  तीन  विदेशी  दौर  किये  है

 विवरण  नीचे  दिया  जाता  है  :  --

 mo  स०  अवधि  देश  व्यय  विदेशी  व्यय  भारतीय  उद्देश्य

 दौरा  किया  मुद्रा  में  मुद्रा  में
 ee

 1  £ ग  3  5  6

 1  2-2-74  तंजानिया  50  पौंड  कछ  नहीं  कपिल  डेवलपमेंट _

 10-2-74  तंजानिया

 के  बुलाने  पर

 इस  श्राथर्टी  के  लिए

 राष्ट्रीय  ग्रौदयोगिक

 विकास  परिषद  दवारा

 लिये  जाने  वाले  काय

 पर  विचार  करने  के

 लिए  दौरा  किया  गया

 था  ।  विचार-विमश  के

 परिणामस्वरुप  बुलावे

 को  सिद्धान्त  रुप  म

 मान  लिया  था  ।  यात्रा

 mat  निवास  न

 तंजानिया
 सरकार  ने

 दिया  था ।

 (0
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 2  255  पौंड  4956  रुपये  प्रबन्ध  निदेशक  एक 7-4-74

 22-4-74  शिष्टमंडल  के  नेता  थे

 जिसे  भारी  उद्योग

 लय  के  अनुरोध पर  उन

 देशों  में  संयुक्त  उद्यम

 के  लिए  विशिष्ट  oft

 तेज ना ओं का  पता

 लगाने कौर  इन  देशों

 के  परामशंदाताओ्ों  से

 भारत से  परामशंदात्रीਂ

 सेवायों  ग्रोवर  तकनीकी

 जानकारी की  व्यवस्था

 के  प्रश्न  पर  बातचीत

 करने  के  लिए  दक्षिण

 पूर्वी  एशियाई  देशों का

 किया  था  ।

 इसके  फलस्वरुप  ऐसी

 san  विशिष्ट

 पता योजनाओं

 तीयਂ  सहायता से  स्थापित

 किया  जा  सकता  है  ।

 सहमत  भारतीय  फर्मों

 को  इस  बार
 में  सूचित

 कर  दिया गया  है  भ्र ौर

 छह  मामलों में  विचार

 विमश करना  TE  कर

 दिया गया  है  ।

 3  13-5-74  से  फ्रांस  315  पौंड  20,433  प्रणाली  )
 2-  6-74  रुपये

 x
 क  आधार  पर  भारत घल्जियम

 इटली  से  ई०  ई०  ato  देशों

 को  इंजीनियरी  के  सामान

 का  निर्यात  करने  के

 गरे  में
 वकिल
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 1  2

 जानकारी  इकट्ठा  करन

 तथा  देश  की

 मतानुसार  ई०  ई०  सी०

 देशों  से  जटिल  प्रकार की

 प्रौद्योगिकी का  आयात
 ~

 करने  के  बारे  म

 aaa  स्थित  भारतीय

 राजदूत सहायता

 बने के  सरकार

 के  भरन रोघ ठ  पर  बेल्जियम

 शर  ई०  Fo  सी०  देशों

 दौरा  किया  गया  था  |

 टेक्नोलॉजी  के  प्रबंध

 निदेशक  के  साथ  उसਂ

 संगठन  के  पुरान  मामलों

 पर  भ्र उस  देश  से

 व्यापार  की  संभाव्यता

 पर  बातचीत  करने  के

 लिए  ईरान  का  दौरा

 किया  गया  था  }

 ई०  ई०  सी०  में  किए

 गये  विचार  विमर्श  के

 फलस्वरूप  यूरोपियन

 अर  भारतीय

 दाती  संगठनों  का

 लग  बुलाने  के  बारे में

 सरकार एक  प्रस्ताव  पर

 विचार कर  रही  है  ताकि

 भारतीय  कौशल

 क्षमता  का  उपयोग  करने

 के  लिए  व्यापार

 व्यथा
 गें  को  सुनिश्चित

 क्यया  जा  सक  1
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 1974
 में  मुख्य  परामर्श  दाता  द्वारा  किये  गय  विदेशी  दौरे

 जनवरी--जुलाई  1974  की  श्रेवता  में  मुख्य  परामंशंदौता  ने  एक  विदेशी  दौरा  किया  है

 जिसका  ब्योरा
 नीचे  दिया  गया  जाता  है

 1  6-  6-74  210  4,956  स्टेट  डेवलपर्मट
 ~

 से  qs  रूपये  रोशन  ऑफ  नगरी

 सेमबीलनਂ  ) ) 29-6-74  सिगापुर

 के  साथ  शर  इस  क्षेत्र

 में  व्यापार  संवेदन  करने

 के  लिए  करार  पर

 चीत  ।

 मोमेंट  का  श्रायात  करने  में  एजेन्टों  द्वारा  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  इंकार

 3808  श्री  विश्वनाथ  झनझन  वाला  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली
 के  सीमेंट  caret  ने  दिल्‍ली  क्षेत्र

 में
 सीमेंट  स्वीकार  न  करने  कौर

 इसका  आयात न  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;  कौर

 सीमेंट
 की  सप्लाई  निरन्तर  बनाये  रखने  के  लिए

 कया  कार्यवाही की
 जा  रही

 ह

 औद्योगिक विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ज़ियाउर्रहमान
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  । श्र

 पश्चिम  बंगाल  में  परमाणु  बिजली  घर
 ७५०...

 ग्न 3809.  श्री  समर  गुह  :  क्या  ऊर्जा
 मंत्री  पश्चिम  बंगाल  परमाणु  बिजली

 परियोजना  की  स्थापन
 के

 बारे  में  31  जुलाई  1974
 के

 अतारांकित
 प्रश्न  संख्या

 1213
 के

 उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  कौर  पश्चिम  बंगाल  के  योजना  बोड़ें
 के

 बीच
 मतभेद  किन

 मुख्य  बातों
 के  बारे  मं  है  ;

 (@)> कया  पश्चिम  बंगाल  योजना  ats  ने  अपने  दूसर  ज्ञापन  में  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  का  निवारण  करने  का  प्रयास  किया  है  ;  श्र  यदि  तो  तत्संबंधी

 तथ्य  क्या  सनौर

 पश्चिम  बंगाल  योजना  बोर्ड  कौर  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  बीच  आगे  कब  विचार

 विदेश  करने का  प्रस्ताव  है  ?

 bs
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 _

 प्रधान  परमाणु  इसे  क्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 तथा  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्य  योजना  ais  ने  यह  सिद्ध  करने  की  कोशिश

 की  थी  कि  कोप्ले  की  खानों  के  मुहानों  को  केन्द्र  मानकर  उनसे  270  किलोमीटर  क  श्रधंव्यास

 की  सीध  रेल  मार्ग  द्वारा  तय  की  गई  दूरी  वह  दूरी  है  जिस  पर  पहुंच  कर
 परमाणु  बिजली

 घर  स

 यो  तोप  से  बिजली  पदा  करने  क  पर  एक  जसा  हीं  खच  जायेगा  ।  तथापि  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 विचार  सिहं  श्रघव्यांस  500  किलोमिटर  से  अधिक  होना  चाहिये  कौर  टन
 इस

 श्रधेंव्यास

 के  भीतर  पड़ता  है  ।  इस  डॉटन  में  परमाणु  बिजली  घर  का  लगाना  श्राथिंक  दृष्टि से  उपयोगी

 सिद्ध  नहीं  हो  सकेगा  ।  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों का  निवारण  पश्चिमी

 बंगाल  योजना  बोड़ें  के  दूसरे  ज्ञापन  में  परी  तरह से  नहीं  किया गया  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया  था  कि  यदि  वहां

 बिजली घर  स्थापित  करने  की  सम्भावना  के  बार  में  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  किये  गय  विश्लेषण

 सन्तुष्ट  नही ंहै  तो  वह  इस  बारे  में  विस्तार  बातचीत  करने  के  लिए  एक  दल  भेज  सकती  हैं

 ।

 ।

 यह  बातचीत
 20  तथा  21  1974  को

 होगी
 ।

 एसोसिएशन  श्राफ  इं  जीनिर्यारंग  इण्डस्ट्री  के  सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन

 3810.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  औद्योगिक  विकास  संती  यह  बताने  की  कृपा  करोंगे  कि  :

 क्या  एसोसिएशन  श्राफ  इण्डिया  इण्डस्ट्री  द्वारा  किय  गये  सर्वेक्षण  की  रिपीट

 सरकार  को  प्राप्त  हो  गई

 यहीं  तो  की  गई  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  नया  हैं  ;  ak

 इस
 बारे

 में  सरकार
 की

 क्या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  sit  प्रौद्योगिकी  तथा  sit  मंत्री  ato

 ate  भारतीय  इञ्जीनियरी  उद्योग  के  संगठन
 ने  इञ्जीनियरी  उद्योग  की

 en का  एक  छमाही  सर्वक्षण  कार्यों  कौर  संभावनाओं  का
 नियम  सर्वेक्षण  शुरू  किया  है है

 वक्त  बर  1973  से  मारे  1974  की  अवधि  में  किए  गए  179
 इञ्जीनियरी  एककों  के  पहले

 सर्वेक्षण  के  भ्रनुभवों  के  मुख्य  frome  निम्नलिखित है  :

 1  92  प्रतिशत  उद्योग  विक्रय  मूल्य  में  उचित  वृद्धि  किए  बिना  एकक  की  लागत

 Tae  वृद्धि  की  आशा  रखते  है  ।  मत  पंजे  पर  होने  वाले  लाभ  में  कमी  होने  की  भ्र  शा है

 2.  क्षमता  के  उपयोग  में  गिरावट  लक्षित  हुई है  ।

 3.  उत्पादन  को  सीमित  करने  वाल  कारण  कच्चे  कण  faa  लादीं

 रहे है  ।  इस्पात  कभी  प्रमख  रूकावट  बना  हुभ्ा है  ।

 4.  यद्यपि  क्रयादेश  की  केल  स्थिति में  वृद्धि  परिलक्षित  होती  रेलवे  राज्य  एजेन्सियों

 सरकारी  क्षेत्र  क  एककों  ग्रोवर  श्रे-सरकारी  संगठनों  के  क्र या देशों  में  प्रौढ़  कमी

 औद्योगिक  अशान्ति  का  प्रमुख  कारण  बोनस  तथा  अन्तर-संघीय

 द्न्दिता  रही

 6.  उद्योग  निर्यात  के  लिए  ऊंच  मलय  पर  क्रयादश  प्र
 ७

 |  करने  की  आशा  रखता है  |
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 विभिन्‍न  उद्योगों  द्वारा  अधिष्ठापित  क्षमता  का  भ्रनुकूलतम  उपयोग  करने  के  माग

 में  खाने  वाली  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  हारा  सूचना  प्रयास  किया जा  रहा  है  |

 रल  कोयले  का  उत्पादन  कौर  विद्युत  आयात  प्रतिस्थापन  को  प्रोत्साहन  दे  ने

 are  कमी  वाले  औद्योगिक  कच्चे  माल  का  परिरक्षण  33  महत्वपूर्ण  उद्योगों  को  फरनेस

 घायल  के  ब्रा बं टन  में  प्राथमिकता  प्रदान  प्राथमिकता  wie  गेर  प्राथमिकता  वाले  उद्योंगों

 के  बीच  उपलब्ध  सीमित  विदेशी  qatar  ate  युक्तियुक्त  सुनिश्चित  करने  तथा  सरकार  की

 स्वीकृति  वाले  विभिन्‍न  प्रकार क  श्रावेदनों  पर  विचार  करने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रक्रिया ग्न ों  को

 सुप्रवाही  बनाने  शादी  क  लिए  विशेष  संदर्भ  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  तौर  परियोजनाओं के

 कार्यों  संचालन  क  लिए  अनेक  श्रभ्युपाय  किये  जा  रहे  हैं
 |

 तमिलनाडु  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 3811.  श्री  महम्मद  शरीफ  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ape  ws
 वर्ष  1972-73  शेर  1973-74

 के  दौरान  तमिल  q  ga कुल  कितने  नये

 कनेक्शन  दिए  गए  तौर  इस  समय  टेलिफोन  कनेक्शन के  लिये
 कितने

 aaa  पत्र  ग्रनिर्णाति
 ~

 qs  है  ;

 टेलिफोन  कनेक्शनों  की  मजूरी  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  भ्र ौर

 सभी  आवेदकों  को  शीघ्र  कनेक्शन  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 {  ~~ \
 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  :  तमिलनाडु  में  दिये  गये  नए

 टेलीफोन  कनेक्शनों  की कल  संख्या  इस  प्रकार  है

 1972-73  के  दौरान  6,004

 1973-74  के  दौरान  6,542

 ||
 ता०  30-6-1974  को  अनिर्णीत  पड़ी  भ्रजिंयों की  संख्या  10,564  थी  |

 wie  ये  श्रेणियां  एक्सचेंज  की  जमींदोज  काबुल  कौर  अन्य

 सामग्री  की  कमी  के  कारण  अ्रनिर्णीत  पड़ी  है  ।  उपस्कर  श्र  सामग्री  के  उपलब्ध  सीमित  साधनों

 के  भीतर  ही  टेलिफोन  प्रणालियों  का  विस्तार  करने  तथा  और  भ्रमित  टेलिफोन  कनेक्शन  देने

 क  लिए  सभी  प्रयत्न  किए जा  रहे  हूं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  प्रबन्ध  निदेशक  का  पद

 3812.  श्री  राजदेव सिह  :  क्या  श्रौद्यौगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  प्रबन्धक  निदेशक  का
 पद  महीने  से  अधिक  समय

 से  रिक्त  पड़ा  है  ;

 10
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  द

 क्या-्रन्तरिक  व्यवस्था  की  देख-भाल  करने  के  लिये  मंत्रालय  द्वारा  तनाव  एक

 बहुत  जूनियर  अधिकारी  की  उपर्युक्त  पद
 के  लिए  सिफारिश  की

 जा  रहीं  कौर

 क्या  मंत्रालय  doa  मंत्रालयों के  oer  योग्य  वरिष्ट  अधिकारियों  में  इस  पद  के

 लिये  परिपत्र  भेजा है  श्र  क्या  इस  बारे  में  सरकारीਂ  उद्यम  ब्यूरों  से  परामशं  किया  गया

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  जियाउर  रहमान  :  कौर

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  विशेष  सचिव  श्री  ए०  एन०  बनर्जी  3  1974

 तक  अपने  कार्यों  के  श्रतिरिक्त , राष्ट्रीय कपड़ा ,  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  अध्यक्ष  सह-प्रबन्ध  निदेशक  का कांयं

 कर  रहे थे

 श्र  आद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  निदेशक  के  पद  का  एक  अधिकारी

 3  1973  को  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  अंश-कालिक  निदेशक  नियुक्त  किया  गया  था  कौर

 उसे  प्रबन्ध  निदेशक  के  झ्र धि कर  प्रत्यायोजित  किये  गये  थे  ताकि  वह  भ्रध्यक्ष  की  सहायता  कर  सके  |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 के

 प्रबन्ध  निदेशक  का  पद
 सरकारी  क्षेत्र

 के
 उद्यमों

 की अनुसूची  का
 पद

 है  mre  भ्रमणकारी  को  कार्यपालिका ਂ  श्रेणी  में  पेन लीक रण  भर्ती  बोड़  द्वारा

 नामिका  में  शामिल  किया  गया  है  ।  उन्हें  प्रबन्ध  निर्देशक  नियुक्त  करने के  प्रस्ताव  पर  सामान्य

 प्रणाली  के  भ्रनुसार  कायंवाही  की  जा  रही  है  ।

 अ्रजुध्या  टेक्सटाइल  दिल्‍ली  में  ato  Fo  को  का  पद

 3813.  श्री  राजदेव  सिंह  क्या  siteitfires  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  अजुध्या  टेक्सटाइल  दिल्‍ली  में  पिछले  एक  साल  से  अधिक  समय से

 कोई  पूर्णकालिक  सी
 ०

 ई०  ato  नहीं है  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  मिल  में  सन्तोष  के  क्या
 कारण

 आद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जिश्नाउर  रहमान  :  जी

 हां  ।  इस  पद
 के  लिए  अक्तूबर  1973

 में  एक  व्यक्ति  चुना  गया  था  परन्तु  उसने  नियुक्ति

 का  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  |  दूसरे  उपयुक्त  अभ्यार्थी  का  पता  लगाने  हेतु  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ।  मैचों  1974  से  एक  पूर्णकालिक  अतिरिक्त चीफ  एक्जीक्यूटिव  आफिसर  की  नियुक्ति  कर

 दी  गयी  है  जो  समस्तरूपण  श्रंशकालीन  प्रधान  कार्यकारी  अधिकारी  के  wae  तथा

 दर्शन में  काय॑  कर  रहा है  ।

 मिल  में  कोई  भारी  असंतोष  नही ंहै  कुछ  थोड़े से  लोग  अनुशासनहीनता के

 कार्य  करने  तथा  काम  रोकने  का  प्रयास  करते  रहे  हैं  ।
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 डाकघरों  में  नियतकालिक  जमा  खातों  का  खोला  जाना

 3814.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बचत  बंक  खाते  नियम  आवश्यक  परिवर्तनों  सहित  3,  कौर  10  वर्षीय

 नियतकालिक  जमा  खाते  खोलने  पर  लागू  होते  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  देश  के
 अनेक  डाकखानों  यह  तक  देकर कि  बचत  बैंक  खाते

 के  नियम  नियतकालिक  जमा  खातों  पर  लागू  नहीं  सहकारी  समितियों  के  नियतकालिक

 जमा  खातों  को  उनके  संचिवों  द्वारा  खोले  जाने  से  इन्कार  कर
 दिया

 कौर

 क्या  गहरा  स्थित  प्रधान  डाकघर  ने  यह  तर्क॑  देकर  sau  सहकारी  वन  समिति

 डेहरा  के  नाम  से  नियतकालिक  जमा  खाता  खोलने  से  इन्कार  कर  दिया है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शेर
 :

 जी  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता
 |

 प्रधान  डाकघर  ने  डेहरा  सहकारी  वन  समिति  चेहरा  के  नाम  से  मियादी

 जमा  खाता  खोलने  मे  श्रपनीं  श्रसमंथता  प्रकट  की  थी  |

 पंबंतीय  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  एम
 ०  ए०  एक्स ०  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  खोला  जाना

 3815.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  पर्वतीय  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  हानि के
 आ्राधार  पर  एस०  ए०  एक्स ०

 टेलीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  सरकार  को  मिला  है  ;

 यदि  तो  इस  अभ्यावेदन  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ;  शौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  निर्णय  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शेर  :
 जी  हां

 ।

 शौर  नगर  यह  संभावना  रहती  है  कि  टेलीफोन  एक्सचेंज  घाटे  पर  चलेंगे  तो  वे

 स्थापित  नहीं  किये  जाते  ।  ऐसी  दूसरी  योजनाओं  की  जांच  की  जा  रही  जिनसे
 टैली  फोन

 एक्सचेंजों  की  लागत  कम  की  जा  सक  रोक  घाटे  से  बचा  जा  सके  ।  ऐसे  मामलों  में  समान  दरों  से

 चार्ज  वसूल  करने  से  संबंधित  प्रस्तावों  की  भी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पाँचवां  योजना  के  मसौदे  को  अंतिम  रूप  दिया  जाना

 3816.  श्री  शंकर  राव  सावंत  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क
 ~

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  मसौदे  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  न  किये  जानें

 क्या  कारण  हैं  ;  शर
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 eel

 इसे  कब  तक  भ्रान्ति  रूप  दे  दिये  जाने  कौर  प्रकाशित  करने  की  सम्भावना  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  मोहन  धारियां  )  :
 तथा  वर्तमान कठिन  श्रमिक

 स्थिति  तथा  मूल्यों  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारुप  में  कौन-कौन  से

 समायोजन  करने  भ्रावश्यक  होंगे  इसका  निश्चय  करने  के  लिए  योजना  आयोग  ने  कतिपय  अभ्यास

 किए  हैं  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  यह  बताना  सम्भव  न  होगा  कि  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  का

 संशोधित  प्रारुप  सदन  में  कब  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 aa  1972-73 से  1974  तंक  सिचाई ate  बिजली  योजनाओं का  मंजूर

 किया  जाना

 3817.  श्री  शंकर  राव  सावंत  क्या  सिचाई  सनौर  विद्युत मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1972-73,  1973-74  कौर  वर्ष  1974  में  जुलाई  केद्रित
 तक  केन्द्रीय सरकार  द्वारा

 मजूर  की  गई  |
 सिंचाई  कौर  योजनाओं  का  राज्य वार  ब्यौरा  कया है  उनकी  सिचाई

 कौर  बिजली  क्षमता  कितनी  होगी  ।

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय में
 उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  दो  विवरण  संलग्न

 है  जिनमे  सिचाई  कौर  विद्युत  स्कीमों  के  बारे  में  पृथक-पृथक  जानकारी  दी  गई  है  ।  (  प्र न्या लय

 भें  रख  गये  |  देखिए  संख्या  एल  ०  ठी०  8326/74)

 यूनियनों  के  ata  प्रतिदृवन्दिविता  के  कारण  दामोदर  घाटों  निगम  में  संकट

 3818.  श्री  कार  एन०  बर्मन  :  क्या  सिंचाई  श्र  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  भ

 क्या  यूनियनों  के  बीच  प्रतिदुवन्दिवता  के  कारण  दामोदर  घाटी  निगम  को  संकट  का

 सामना  करना  पड़  रहा है  ;  ग्रोवर

 afarfeaar यदि  तो  दामोदर  घाटी  निगम  में  यूनियनों
 की पर  ATS  iraq]  को  समाप्त करने  के

 लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्रीश  वारा  नेताजी  बोस  पर  बनाये  चलचित्र  का  दिखाया  जाना

 3819.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विभिन्‍न  शिक्षा-संस्थाग्रों  को  झ्राशीश  मुखर्जी  द्वारा  नेताजी  सुभाष  चन्द्र बोस  पर

 निर्मित  चलचित्र  को  दिखाने  के  लिए  भ्रतुरोध-पत्र  भेज  दिये
 गये  है  ;

 यदि  तो  पत्र का  पाठ  क्या है  कौर  उसके  प्रति  कया  प्रतिक्रिया  कभी  तक

 प्राप्त
 हुई  है  ;

 13



 Written  Answers  August  28,  1974

 चित्र  का  ave  संस्करण  दिखाये  जाने  के  प्रति  मोशन  forte  एसोसिएशन  ने  क्या

 प्रतिक्रिया व्यक्त  की  है  ;  कौर

 उक्त  चलचित्र  निदेशक  की  सराहना  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  fag)  :  तथा

 इस  संबंध  में  सभी  राज्यों  के  शिक्षा/सूचना  मंत्रियों  को  जारी  किये  गये  पत्र  की  प्रति

 संलग्न  (  ग्रंथालय में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8327/74)

 जिन  तीन  एसोसियेशनों  से  कभी  तक  उत्तर  मिले  उन्होंने  प्रदर्शकों  से  फिल्म

 के  लम्बे  संस्करण  को  दिखाने  की  ada की  है  |

 फ्लेम  at  शीर्षक  क  भ्रन्तगंत  रिलीज  की  गई  दो  रील  वाली  फिल्म

 ने वर्ष  1973  का  सर्वोत्तम  सूचना  वृत्त  चित्र  का  राष्ट्रीय  पुरस्कार  जीता  है  जिसके  अन्तर्गत  निर्देशक

 को  4,000  रूपये  का  नकद  पुरस्कार  तथा  एक  रजत  पदक  दिया  जायेगा  |

 स्वर्गीय  रास  बिहारी  बोस  कौर  उनके  सहयोगियों  के  प्रति  चादर  प्रकट  करना

 3820.  श्री  समर  गुह  :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरक।र ने  पुरानी  दिल्‍ली  के  उस  मकान  कौर  स्थान का  अधिग्रहण  करने के  बारे

 में  प्रिये  विचार  विमर्श  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया है  जहां  से  स्वर्गीय  रासबिहारी  ने  लार्ड  हाडिंग  पर

 बम  फेंका था

 क्या  सरकार ने  स्वर्गीय  रासबिहारी  बोस  ate  दिल्ली  ,  उत्तर  प्रदेश  के  उनके

 साथियों  की  स्मृति  के  प्रति  चादर  व्यक्त  करने  हेतु
 ग्न्य

 कदम  उठाने  का
 निर्णय  किया है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  शर

 यदि  तो गत  अनेक  वर्षों  से  इस  मामले  में  विलम्ब  करने के  क्या  कारण  है  ;

 कौर  इस  मामले  को  रूप  कब  दिया  जायेगा ?

 मुह  मंत्रालय में  उप-मंत्री  एच०  :
 इस  मकान  के  बारे  में  दिल्‍ली

 प्रशासन  की रिपोर्ट  wa  प्राप्त  हो  गई  है  और  जांच की  जा  रही  है
 ।

 से  दिल्‍ली  प्रशासन  की  रिपोर्ट के  झ्राधार  पर  लिये  गये  निर्णय  के  पश्चात्‌

 ही  भाग  उपायों  पर  विचार किया  जा
 सकेगा  |

 प्रक्षेपण  विज्ञान  क  विकास  के  लिए  श्राई०  ato  एस०  तथा  कराई  Alo  बी०  एम०  का

 उत्पादन

 3821.  श्री  समर  गह  :
 क्या  wake

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें
 कि

 :

 क्या  ग्रन्त रिक्ष  विभाग  ने  argo  बी०  एम०  तथा  कराई  सी०  बी०  एम०  की  उत्पादन

 क्षमता  का  विकास  प्रक्षेपण  विज्ञान  के  विकास  वैज्ञानिक  उपलब्धि ७  | हि  के  उपायों  के  रुप  म  किया है

 न
 कि  परमाणु युद्ध  करने  के

 लिये  ;

 क्यू
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 यदि  तो
 इनकी

 क्षमताओं  के  area  गया  है  तथा
 ये  विकास  कार्य

 किस  प्रकार  के  होंगे  ?

 प्रधान  ऊर्जा  इलैक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  संतरी  इन्दिरा

 गौर  भ्रन्तरिक्ष  विभाग
 का

 संबंध  aga  अन्तरिक्ष  के  केवल  शान्तिपूर्ण  प्रयोगों

 से  है  ।
 इस  उद्देश्य  के  ग्रनुसरण  अन्तरिक्ष  विभाग

 के
 कार्यक्रमों  को  wells  राकेट  टेकनोलॉजी

 का  विकास  निम्नलिखित  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित है

 (1)  साउंड  कौर

 थी
 (  )  उपग्रह  प्रक्षेपण  राकेट  ।

 sal  फिल्‍मों का  उत्पादन

 3822.  श्री  ध्मनकर
 |

 श्री  aaa  साठे
 :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने की

 र
 कृपा  करेंगे  कि

 श्री  नवल  किशोर

 क्या  सरकार  ने  जन  संप्रेषण  के  प्रभावी  माध्यम  क  रूप  में  अच्छी  किस्म  की  फिल्मों

 के  उत्पादन को  प्रोत्साहन  देने के  लिए  ठोस  उपाय  तैयार  किये  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या है  ;  ग्रोवर

 अच्छी  किस्म  की  फिल्मों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  मनोरंजन  कर  को  खत्म

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 धर्मवीर  कौर

 उच्च  कोटी  की  फिल्में  के  निर्माण  को  प्रोत्साहित  करने के  लिये  राष्ट्रीय  पुरस्कार  योजना  तथा  फिल्म

 वित्त  निगम  ये  दो  मुख्य काम  हैं
 ।  इन  योजनाश्रों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखा  संख्या  एल०  74)

 मनोरंजन  कर  का  लगाना  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  भ्राता है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस

 प्रस्ताव  की  उनसे  बार  बार  सिफारिश  की  है  ।

 फेमिना  स्मोकिंग  इंडस्ट्रीज  इन  बंगालਂ  शोष॑क  से  प्रकाशित  समाचार

 3823.  श्री  धामन कर  :
 क्या  सिचाई

 site  विद्युत मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  ada  साठे  करेंगे

 क्या  सरकार  का
 ध्यान  4  1974

 के  एक  स्थानीय
 दैनिक  समाचार-पत्र  में

 पावर  फेमिना  स्टोंस  इन  बंगाल  शीर्षक से  प्रकाशित  समाचार की  शर  दिलाया गया  है  ;
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  ak

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  किये  जाने  का  विचार है

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर
 :  )

 अर  पश्चिम  बंगाल  जबकि  अधिकतम  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  क्षमता

 में  40  मेगावाट से  140  मैगावाट तक  की  कमी  है  ,  ऊर्जा  की  कोई  खास  कमी  नहीं  है  ।

 12  अ्रगस्त पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अधिकतम  मांग  पर  15 प्रतिशत  कटौती  लागू की  थी

 तथा  इसक  भ्र ति रिक्त  सप्लाई को  मांग  के  समक्ष  लाने  के  लिये  लोड-शेडिंग  भी  की  जा  रहो  थी  ।

 12  अगस्त  पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  राशन  प्रणाली  लाग  कर  दी  जोकि  उत्तर  बंगाल के

 पांच  जिलों  तथा  दामोदर  घाटी  निगम  क्षेत्र  को  छोड  कर  शेष  सारे  पश्चिम  बंगाल  में  लाग

 है  ।  राशन  प्रणाली के  अन्तर्गत  यह  प्रत्याशा  कि  उपभोक्ताओं  को  पूवे  निर्धारित  ware  पर

 नियमित  सप्लाई  होगी  तथा  लोडशेडिंग  की  कोई  नहीं  होगी  ।  विद्युत के  उपभोग

 कतिपय  प्राथमिक तस् रों  के  अ्रनपालन को  सुनिश्चित  करना  भी  संभव  हो  जायेगा  |  we  तक प्राप्त

 रिपोर्टों क  राशन  स्कीम  के  परिणामस्वरूप  स्थिति में  काफी  सुधार  है  |

 वर्तमान  संयंत्रों  से  उत्पादन को  अधिकतम  करने  तथा  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  प्रगति

 में  तीव्रता लाने  के  लिये  भी  प्रयत्न  किये  जा  रहे  है  ।

 भारत में  उद्योगों  द्वारा  टन  ही  आधार  पर  विदेशों  में  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  किया

 जाना

 3824.
 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  नया  विज्ञान ste

 प्रौद्योगिकी  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या  विदेशी  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  शआ्रार्थिक  एंव  वैज्ञानिक  अनुंसधान  संस्थान  क

 अ्रनसंधानकर्ताश्रों  के  दल  द्वारा  हाल  ही  में  किये गए  एक  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  सरकारी

 तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  में  उद्योग  देशी  प्रौद्योगिकी  को  आत्मसात  करने के  बजाये

 आघार  पर  विदेशों  से  तकनीकी  जानकारी  मांगते  है

 कौर यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम )

 arin  तथा  वैज्ञानिक  aaa  नई  दिल्‍ली  द्वारा  1973  में  निकाली

 गई  भारत  में  विदेशी  प्रौद्योगिकी  संबंधी  की रिपोर्ट  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  श्रीकृष्ण  किया  गया
 है

 जिसमें  इस  बात  का उल्लेख  है  कि  विगत  दो  दशकों  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  भ्र धि ग्रहण  न  इसक

 पूर्ण  सात्मीकरण  की  श्र  अग्रसर  नहीं  किया  है  |

 atc  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  क  क्षत्र  में  पांचवीं  योजना  का  प्रमुख  लक्ष्य  अथ

 व्यवस्था  क  ग्रान्तरिक  क्षेत्रों  भारी  रिसाव  ऊर्जा  तथा

 कृषि में  प्राइम-निगंदता  प्राप्त करने  के  प्रयास  को  सहायता  प्रदान करना  है  देशी  अनुंसधान  तथा
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 विकास
 ह  में  अधिक  से  ofr  वृद्धि  करने  की  को  मान्यता  दी

 गई  है  तथा
 इस  दिशा

 में  प्रयास  किए  जा  रहें  हैं  ।  ऐसी  शभ्रनुंधान  तथा  विकास  प्रयत्नों  द्वारा  विदेशी  जानकारी  तथा

 प्रौद्योगिकी
 कर  समय  friar  state  वृत कर  किया जा  सकेगा  ।  विदेशी  सहयोग  को  wafer

 देने  के  मामले  में  चयनात्मक  पर  जोर  देने  हमारे  औद्योगिक  कार्यों  में  निवेश  के  संबंध  में

 विदेश  सहयोग  के  लिये  नए  मार्ग  दर्शन  इस  समय  सरकार के  विचाराधीन है  ।

 तागालण्ड  के  गांवों  में

 3825.  श्री  राम  सहाय  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 1974

 के  दूसरे  सप्ताह  में  नागालैंड
 क

 कुछ  गांवों  में  दिन  are  रात  का

 कर्फ़यू  लगाया  गया
 था

 ;
 कौर

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय में  उप-मंत्री  एफ  ०  एच०  :  जी

 उस  क्षेत्र  में  भूमिगत  नागों  की  हिसात्मक  गतिविधियों  के  प्रचारक  तेज  हो  जाने

 के  फलस्वरूप  सुरक्षात्मक  कार्यवाही  के  दौरान  जाकर  लगाया  गया  था  ।

 उड़ीसा में  त  बेरोजगारों  कौर  बेरोजगार  इंजीनियरों  का  नौकरियों  में  खपाया

 जाना

 3826.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र
 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करके  कि  :.

 क्यो  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  के  प्रत्येक  बड़े  उद्योग के  निकट  सहायक  उद्योगों की

 स्थापना  करने  का  विचार  ताकि  शिक्षित  विशेषकर  इंजीनियरों  को  नौकरियों  में

 खपाया जा  सके  ;

 उड़ीसा  में
 बेरोजगार  व्यक्तियों  के  नवी  नतम  भ्रांकड़े  क्या  हैं  ;  ग्रोवर

 ७५  ५
 क्या  उन्हें  रोजगार  दन  के  लिये  कोई  वह-वार  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया है

 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन
 :

 उड़ीसा  की  पांचवीं  योजना  के

 प्रारूप  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है
 कि

 लघु  उद्योगों  के  विकास  कार्यक्रमों को  बड़ी  यूनिटों  के

 विकास  के  साथ  जोड़ा  जाएगा  झ्र ौर  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  जाएगा  ।  लघु

 उद्योग  क्षेत्र  पांचवीं  योजना  क  प्रमुख  लक्ष्यों  में  से  एक  यह  होगा  कि
 उद्यम  को  विकसित व

 हित  किया  कौर  वह  भी  तकनीकी  शिक्षा  व्यक्तियों  जिनमें  ब ेरोजगार  इंजी

 भ्रनुभवी  शिलपी  पौर  दूसरे  योग्य  व्यक्ति  शामिल  ताकि  उड़ीसा में  लघु
 उद्योगों

 का
 विकास

 हो  सके  ।

 उड़ीसा  में  बे  रोजगार  लोगों  की  वास्तविक  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।  रोजगार  कार्यालयों

 में  चालू  रजिस्टर के  आंकड़ों  के  ग्रनुसार  30  1974  को  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यालयों  में

 3,49,843  लोगों  का  नाम  दर्ज  था  |



 Written  Answers  August.  28,  1974

 a  es

 राज्य  की  पांचवीं  योजना के  प्रारूप  के  अनुसार लगभग  500  तकनीकी  शिक्षा  प्राप्त
 व्यक्तियों

 को  प्रति  वर्ष  लघु  उद्योग  कार्यक्रम  के
 प्रस्तुत

 रोजगार  प्राप्त  होने
 की  संभावना है  ।  इसके

 अन्य  वर्गों  के  14,  500  व्यक्तियों  को  भी  प्रति  वर्ष  रोजगार  सुलभ  होगा  ।  क्षेत्र  कार्यक्रमों

 के  श्रलावा  रोजगार  3.0  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत बनाई  गई  स्कीमों  से  भी  बहुत  सारे  रोजगार  अवसर

 प्राप्त  होंगे  ।

 पांचवी  योजना  में  उड़ीसा  में  भूमि  की  सिंचाई

 382  श्री
 श्याम  सुन्दर  महापात्र

 :  कया  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बतान की  कृपा
 ~  ५

 कि

 बालासौर  कौर  मयूरभंज  जिलों  के  विशिष्ट  संदर्भ  में  उड़ीसा  में  सीमित  भू
 मि  की

 शक्ति  कितनी  है  ;  तौर

 पांचवी  योजनावधि के  दौरान  उड़ीसा  में  भूमि  की  सिंचाई  के  लिये  निर्धारित  किये

 गये  लक्ष्य  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिंचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  1973-74

 तक  उड़ीसा  में  बुन्दू  तथा  मध्यम  स्कीमों  से  निर्मित  सिंचाई  शक्यता  कूल  फसली  क्षेत्र  के  लगभग

 15.7  प्रतिशत  होने  की
 प्रत्याशा  थी  ।  उड़ीसा के  पांचवीं  योजना

 के
 दस्तावेज

 के  चौथी

 योजना  के  TH  बालसौर  तथा  मयूरभंज  जिलों  निमित  सिचाई  शक्यता  अन्तिम  शक्यता  का

 52.0  तथा  1.  50  प्रतिशत sl

 बृहद  तथा  मध्यम  सिंचाई  स्कीमों  द्वारा  पांचवीं  योजना में  2.  40  लाख  हैक्टेयर

 भ्र ति रिक्त  सिचाई  शक्यता  निर्मित  किये  जाने  की  संभावना  है  ।

 “92  हरिजन  फैमिली  लीव  विलेजਂ  aes  के  श्रंतगंत  समाचार

 3828.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा
 :

 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार का  ध्यान  1974 के  समाचार  पत्र  में
 “22  हरिजन  फेमिलीज

 लीव  विलेजਂ  शीर्षक क  प्रन्तग्रत  प्रकाशित  समाचार  की  भ्रांत  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  बांदा  जिले  में  चोरा  गांव  में  शेष  हरिजन  परिवारों  के
 भी  सवर्ण

 जातियों  के  भ्रत्याचारों  के  फलस्वरूप गांव  छोड़कर चले  जाने  की  सम्भावना  कौर

 यदि  तो  हरिजनों  को  संरक्षण  देने के  लिये  सरकार  कया  कायंवाही कर  रहो  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा  )  :
 सरकार

 ने  टाइम्स श्राफ  इन्डिया  दिनांक  3  1974  में  प्रकाशित  ऐसा  एक  समाचार  देखा है  |

 तथा  राज्य
 सरकार  से  तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 निबल  ote  विकलांग  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिये  श्रीवास  केन्द्र

 3829.  श्री
 बी०

 कार  शुक्ल :
 क्या  गृह  मंत्री  यहँ  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 उन  राज्य  सरकारों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  1968  में  या  इसके  लगभग
 या  1969

 में
 अपने  राज्यों  में  बीमार  कौर  विकलांग  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिये  केन्द्र

 स्थापित  किये  जाने  की  भारत  सरकार  की  सलाह  को  नहीं  माना  ;

 क्या  उनकी  ईस्वी  कृति  के  पश्चात  भारत  सरकार  में
 उन

 राज्यों  में  जिन्होंने  श्रावास  केन्द्र

 स्थापित  करने  से  इन्कार  कर  दिया  स्वयं  श्रीवास  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  निष्क्रियता के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  भारत  सरकार  सम्बद्ध  राज्यों  में  स्थापित  किये  जाने  वालें  प्रस्तावित  अब्बास

 केन्द्रों  की  पूरी  लागत  को  स्वयं  वहन  करने को  तैयार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  एफ०  एच०  से  स्वतंत्रता

 सेनानियों
 के  लिये एक  गृह  स्थापित  करने

 की
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  योजना सभी  राज्य

 सरकारों राज्य  क्षेत्रों  प्रशासनों को  अक्टूबर  1918
 में  भेजी  गई  थी

 ।
 भारत  सरकार  द्वारा  कोई

 श्रमिक  सहायेता  नहीं  दी  गई  थी  ।  उस  समय  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  उनके  द्वारा

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  दी  जा  रही  संविधानों को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  गृहों  को  स्थापित  करना

 आवश्यक  नहीं  समझा  गया  AT  |

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  कल्याण  का  विषय  राज्य  सरकारों  के  संघ  राज्य  केन्द्र  प्रशासनों

 से  संबंधित हूँ
 ।  किन्तु  स्वतंत्रता

 के
 25

 वें
 वर्ष

 में  इस
 मामले  पर  विचार

 किया  गया  था
 ।

 यह  महसूस

 किया  गया  था  कि  राज्य  सरकारों राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों द्वारा  किये  गये  प्रयत्नों  की  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  पूर्ति  की  जानी  चाहिये  ।  इस  निर्णय  के  श्रनुसरण में  1972  में  केन्द्रीय  पेंशन  योजना  आरम्भ

 की  गई
 तथा  यह  भी  निर्णय  किया  गया  था  कि

 दो
 स्वतंत्रता  सेनानी  गृह  एक  उत्तर  दिल्‍ली

 में  तथा  दूसरा  दक्षिण  भारत  पांडिचेरी  में  स्थापित  किये  जाये  ।  इन  गृहों  के  स्थापित  करने

 तक  2  अक्टूबर, ६  1974  से  दिल्लो  में  एक  अस्थाई  गृह  रम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इन  गृहों  का  व्यय  पूर्णरूप से  चन्द्र  सरकार  वहन  करेगी
 ।  राज्य  सरकारों

 से
 भी

 एसे  स्वतंत्रता

 सेनानियों  के  लिये  जो  आश्रय  की  ग्रा वश्य कता  में  पने  खर्चे  से  कम  से  कम  एक  गृह  स्थायी  करने

 पर  विचार  करने  के  लिये  भ्रनुरोध  किया  है  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  क  लिए  श्रीवास  केद्रों  में  भर्ती

 3830.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  स्वामी  ब्रह्मानन्द
 रेड्डी

 क्या  सरकार  ने  बूढ़े  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिये  श्रीवास  केन्द्रों  में  उन  सभी  स्वतंत्रता
 सेनानियों  को  भर्ती  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है  जो  भर्ती  के  लिये  आवेदन  पत्न  देते  हैं  कौर  (
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 जो  55  वर्षों  या  उससे  प्रिक  प्राय  के  हैं  शर  wt  बीमार  घौर  विकलांग  है  शरर  जिनकी

 प्राय  55  वर्ष  से  ज्यादा  है  या  कम  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी तथ्य  कया  हैं
 ?

 )  ate  पात्र  स्वतंत्रता गृह  मंत्रालय में
 उपमंत्री  एफ०  एच०  :

 सेनानी जो  65  वर्ष  की  arr  परी  कर  चूके  को  सीमित  संख्या  द  रखने का  निर्णय

 किया  गया  है  ।  निर्बल  तथा  ग्रांट  व्यक्तियों  के  मामले  में  सरकार के  स्वविवेक  से  न्यूनतम  सीमा

 कम  की  जा  सकती  है  |

 रौंदा  मध्य  प्रदेश  में  आ्राकाशवाणी  केन्द्र  को  इमारत  कौर  ट्रांसमीटर  का  निर्माण  पूरा  होना  ।

 3831.  श्री  रण  बहादुर सिंह  :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करा

 कि

 क्या  आकाशवाणी
 के

 रींवा  प्रदेश )
 केन्द्र  की  इमारत  की

 औपचारिक  मंजूरी

 कौर उस  पर  भारी  खर्च  के
 पश्चात्‌  उसको  पूरा  किये  जाने के

 लिये
 धनराशि  मंजूर  नही ंं  को  जा

 रही

 यदि  तो
 धनराशि

 दिये  जाने  में
 विलम्ब

 के  क्या  कारण  कौर

 इस  केन्द्र  की  इमारत
 प्रौढ़  ट्रांसमीटर  सम्बन्धी  निर्माण  कायें  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 सुचना  ate  प्रसारण
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  धमंवीर

 :  स्टूडियो  भवन  के

 निर्माण के  प्राक्कलन को  सरकार  ने  मंजूरी दे  दी  है  कौर  काम  शीघ्र  ही  शुरू  होने  की  उम्मीद है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ॥

 स्टूडियो  भवन
 श्र

 ट्रांस मिटिंग  स्टेशन
 1975-76

 तक
 तैयार

 हो  जायेंगे  ।  तथापि

 स्टूडियो  उपकरणों
 के

 लगाने  का  काय  और  अन्य  विभागीय  निर्माण  कार्य  मुकम्मल  होने
 में

 प्रौढ़
 एक

 वर्ष  के  लगभग  समय  लगेगा  |  उस  समय  तक  ट्रांस मिटिंग स्टेशन  भोपालਂ  से  प्रसारित

 होने  वाले  कार्यक्रमों
 को  रिले  करेंगा  ।

 saa  बाघ  पर  डाक-टिकट जारी  करना

 3832.  को  रण  बहादुर सिंह  :
 क्या

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  रींवा के  श्वेत  बाघ  जिसने  भारतीय वन्य  जीवन  को  राष्ट्रीय

 ख्याति  प्रदान  की  डाक-टिकट  जारी  करने  पर  विचार
 कर

 रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  यह  टिकट  कब  जारी  किया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  ate
 वन्य  जीवन  सीरीज

 में  2  1974  को  श्वेत  बाघ  पर  एक  डाक-टिकट  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 नटने

 बाण  सागर  बांध  परियोजना

 3833.  श्री  रण  बहादुर सिह  :  कया  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 किः

 बाणसागर  परियोजना  की  व्तंमान  स्थिति  कया  है

 बांध  का  डिजाइन  भ्रान्ति  रूप  से  कब  तक  तेयार  हो  जायेगा  तथा  वास्तविक  निर्माण

 काय  कब  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ;  कौर

 क्या  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  के  बार  में  विलम्ब  के  कोई  अन्य  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  पौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  से  सोन

 नदीं
 क

 जल  के  विभाजन  पर  राज्यों  के  बीच
 हुए  ः

 समझौते  रोशनी में  संशोधित  बन सागर  स्कीम

 लये  परियोजना  प्रस्ताव  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्रतीक्षित है  ।

 Restoring  Land  to  Janardan  Mishre  Parmesh  who  took  active  part  in

 1921  movement

 $834.  Shri  Jagdish  Narain  Mandal  Will  the  Minister  of  Home  Affairs

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  32-bigha  6  katta  6  gheer  land  belonging  to  Janardan  Mishra

 Parmesh  of  village  Sanam,  district  Santhal  Pargana  in  Bihar  was  acquired  and

 transferred  to  others  by  the  British  Government  to  suppress  the  mass  move-

 ment  of  1921  in  which  he  took  active  part  and  had  greaily  influenced  it  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  for  restoring
 the  land  to  him?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)

 (a)  &  (b)  The  information is  not  available  and is  being  collected  from  the

 Government  of  Bihar.

 Supply  of  Cement  to  Uttar  Pradesh

 3835.  Shri  B.  Shukla  :  Will  the  Muiister  of  Industrial  Development  and

 Science  and  Technology  be  pleased  sta‘ec

 (a)  the  annual  estimated  demand  ef  cement  of  Uttar  Pradesh  State;

 (b)  the  quantity  of
 cement

 supplied  to  Uttar  Pradesh  during  the  last

 two  quarters  ;

 (c)  how  far  the  quantity  of
 cement  actually

 supplied
 falls

 short
 of  the

 ceme  nt; average  estimated  annual  प

 (d)  whether  Government  are  prepared  to  assure  to  meet  the  above  short-

 fall  2

 $1
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 Tne  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri
 Ziaur  Rahman  Ansari) :

 (a)  According  to  the  State  Government,  the  estimated  demand  of  cement

 for  the  State  is  30  lakh  tonnes  per  annum

 (b)  and  (c)  The  State  was  originally  allocated  a  quota  of  17  6  lakh

 tonnes  for  the  period  July  1973  to  June  1974  which  was  exclusive  f  the

 requirements  of  Ceniral  Government  Works  and  requirements  of  Large  and

 Medium  Industries.  A  quantity  cf  about  18  lakh  tonnes  was  actually  supplied

 during  this  period  The  State  (0०४ 617111710/.  had  also  been  given  an  ad-hoe

 allocation  of  10  lakh  tonnes  during  the  period  December  1973  to  February
 1974.  .The  supplies  in  the  State  Quota  during  the  last  two  quarters  were  5-1

 and  4-39  lakh  tonnes  respectively

 (d)  In  the  context  of  the  overall  shortage  of  cement  in  the  country  and

 the  continuing  constraints  on  production,  no  assurance  for  meeting  the.  short-

 fall,  is  possible

 Indian  Citizenship  for  Former  East  Pakistan  Refugees  in  Rajmahal

 Division

 3836.  Shri  Jagdish  Narain  Mandal  Will  the  Minister  of  Home  Affairs

 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  refugees  from  former  Hast  Pakistan
 (Bangladesh)

 settled  at  Naryanpur  Diara,  Shridhar  Diara,  Kachi,  Jaddipur  Diara  in  Rai-
 mahal  Division  since  1965-66  who  have  applied  for  Indian  Citizenship;

 (b)  the  number  of  refugees  granted  Indian  Citizenship;  and

 (c)  the  reasons  for  not
 granting  citizenship  to  the  remaining  persons

 and the  time  by  which  they  will  be  given  Indian  Citizenship?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)

 (b)  222

 (c)  The  remaining  applications  are  under  scrutiny  and  will  be  decided

 as  soon  as  the  enquiries  are  completed

 कलकत्ता में  नए  ट  लीफोन  फिक्शन

 3837.  श्री  पन्नालाल  बारुपाल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  कलकत्ता  टेलीफोनਂ  विभाग  ने  सामान्य  श्रेणी  विशेषकर  41,  46  कौर  ध्

 एक्सचेंजों  में  नये  कनेक्शन  देना  बिलकूल  बन्द  कर  दिया  है  ;

 यह  स्थिति  कब  तक  जारी  रहेगी
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 गत  er  इकतार  ने  टेलीफोन  लगाओਂ  नामक  विशेष  श्रेणी  तथा

 सामान्य  श्रेणी  अ्न्तगत  एक्सचेंज  वार  कितने  टेलीफोन  लगाए  गए  श्रौर/श्रथवा  मंजूर  किए  गए  ;

 कौर

 उक्त  एक्सचेंजों  में  सामान्य  श्रेणी
 के  अन्तर्गत  टेलीफोन  ग्रावेदन  की  संख्या  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाई  किए  जाने  का  निवार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  :  श्र  इस  समय  46/41

 ग्रोवर  47  एक्सचेंजों पर  बहुत  अधिक  भार  47  एक्सचेंज  के  के  इलाके  में  सेवा  देने

 के  लिए  2,000  लाइनें  बढ़ाई  जा  रही  हूँ  ।  है  कि  यह  स्थापना  कार्य  वर्ष  1975 के  प्रारम्भ

 तक  पुरा  हो  जाएगा  |  इस  46-41  एक्सचेंजों  के  प्रेस-पास  के  इलाके  में  सेवा  देने  के  लिए  6,000

 लाइनें  श्र  बढ़ाई  जा  रही  हूँ  ।  तराशा  है
 कि  यह  स्थापना  कायें  1975 के  अंत  तक  पुरा  हो  जाएगा  |

 पिछले  सात  महीनों क  दौरान  दिए  गए  श्रौर/या  मंजूर  किए  गए  नये  टेलीफोन

 कनेक्शनों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 दिए  गए  कनेक्शन

 एक्सचेंज  ्रो  ०वाई०  विशेष  सामान्य  हवाई  विशेष  सामान्य

 टी ०  श्रेणी  श्रेणी  टी०  श्रेणी  श्रेणी

 100  10  26  96  9  13 46/41

 47  72  6  65  69  6  60

 }  सामान्य श्रणी  के  प्रस्तुत  15%,  कोटे  में  से  अलाटमेंट  बारी  के  अनुसार  ही  जाता  है  |

 पांचवीं पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  में  करीब  9  2,000  लाइनें

 जोड़ने  की  योजना  बनाई  गई
 तब

 सामान्य  श्रेणी  के  आवेदकों  को  पर्याप्त  राहत  मिल  जाएगी  ।

 भाभा  परमाणु  अनुसंधान  बम्बई  के  श्रमिकों  शौर
 तमंचा  रियों

 की  मांग

 3838.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सेवा  के  पांच
 दिवसीय

 कांयं  भारित

 नैमित्तिक  श्रमिकों के  स्थायी  रियायती  दर  पर  भेजने  के  कूपन  इरादी  के
 बारे  में

 बम्बई  स्थित  भाभा

 परमाणु  पनुसंघान  केन्द्र  के  श्रमिकों  कर्मचारियों
 की

 मांगों  की  दिलाया  गया  है  ;

 इन  श्रमिकों तथा  कर्मचारियों at  कठिनाईयों  को  टूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  भ्रन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा

 :  तथा  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 का  एक  संघटक  यूनिट  है  तथा  इसके  कर्मचारियों  पर  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  जमीन

 eS
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 स्थायीकरण  भी  शामिल  वेही  नियम  लागू  होते  जो  केन्द्रीय  सरकार के  कमंचारियों

 पर  इस  कारण  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के  कर्मचारियों के  मामले  में  पांच

 कोयो-दिवसों  का  सप्ताह  रखने  के  सुझाव  पर  wat  से  विचार  नहीं  किया जा  सकता  ।

 भाभा  परमाणु  प्र नस धा  केन्द्र  के  अ्रल्प-ग्रायਂ  वाले  कर्मचारियों  को  रियायती  दर  पर  भोजन  देने  की

 व्यवस्था पहले  से  ही  चल  रही  है  ।  केन्द्र  के  का्यंभारित  तथा  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नियमित  रूप  से

 नियुक्त  करने  क  बारे  में  eg  की  दी घं कालीन  श्रावश्यकताओओं  के  श्री  रूप  विचार  किया  जाता  रहता  है  |

 श्रमिकों  are  pearl  की  मांगों  पर  सदा  ध्यान  दिया  जाता  है  तथा  जब-जब  भी  आवश्यक होता  है

 तब-तब
 उन  मांगों  पर

 केन्द्र नियम के
 अनुसार  उचित  काय  वाही  की  जाती  है  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  उधार  लिए  स्टेनोग्राफर  को  खपाया  स्थाई  किया  जाना  तथा  उनकी

 वरीयता  का  निर्धारण

 3839.  श्री  ई०  ato  faa  पाटिल
 |

 St  मल  चन्द  डागा  द

 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह
 बता नेकी  छुपा  करेंगे

 कि

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  में  के  न्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफर  सेवा  क  अन्य  चन्द्रो  से  उधार  लिय

 गय ग्रेड  LIL  क  स्टनोग्राफरों  से  ज  नियर  तमंचा  रियों  को  उन  के  मल  कार  में  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  भी

 स्थायी  कर  दिया  गया  है  तथा  उन्हें  ऊंच  ग्रेड  मं  स्थानापन्न  रूप  से  करने  दिया जा  रहा  है

 कार्मिक  विभाग  ने  रक्षा  मंत्रालय  को  उस  मंत्रालय  में  उधार  लिये  गये  स्टनोग्राफरों

 को  केन्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफर  सेवा  भें  उन  को  स्थिति  क  अरन  सार  उन  को  खपाये  जाने  ,  स्थायी  किय

 जाने  शर  वरीयता  निर्धारित  किय  जाने  क  बारे  में  इस  बीच  आदेश  जारी  किय  है  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  आदेश  केन्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफर  सेवा  नियम  1969

 ों  के  भ्र तुरूप हैं  ;  कौर

 क्या  sat  झ्रांदेशों  को  क्रियान्वित
 कर

 दिया  गया  है  भ्र ौर  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  उधार  लिय

 हुए  स्टेनोंग्राफरों
 को

 खपाये
 जाने  कौर  उनक  स्थायी  किये  जाने  सम्बन्धी  आवश्यक  रादेश  जारी  कर दिये

 sav  CS
 गये  हैं  कौर  यदि  तो  इस  मामले  पर  शीघ्र  अन्तिम  निर्णय  लेने के  लिये  कामिक  विभाग  द्वारा  क्या

 कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 ्

 गह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 (*)  teat

 ग्रेड  111  क  कछ  ही  ऐसे  मामले हुए  जिनमें  उधार  लिये  गए  स्टनोग्राफरों  से
 जूनियर  स्टनोग्राफरों

 को  उस  ग्रेड  में  स्थायी  उन्हें उच्च  ग्रेड  में  तदर्थ  प्रांत  पर  स्थानापन्न  रूप  से  करन  दिया  गया  |

 रक्षा  मंत्रालय
 को

 सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उधार लिए  गए
 स्टेनोग्राफर ों

 को  ग्रेड
 111  क

 आरम्भिक  गठन  को  तारीख
 से

 उन्हें  वरिष्ठता  को  संरक्षण  देते  हुए  बप
 ही  पुंगी

 में
 खपाए  जाने के

 बारे  में  विचार  करें  ।

 कार्मिक  ate  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  क  नियम

 1969 के  नियम  22  के  अधीन  अन्त सं वर्गीय  स्थानान्तरण  करन  में  सक्षम है  ।

 इस  मामले  पर  रक्षा  मंत्रालय  में  विचार  किया  जा  रहा  है
 उनसे  अनुरोध  किया  गया

 है  कि  वे  इस  सम्बन्ध
 में  शी

 घ्  निर्णय  ले
 ।
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 था

 मंत्रालयों  में  सलाहकारों  को  सेवा-निवृत्ति

 3340.  श्री  राम  स्वीप  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  नियुक्त  किये  गये  सलाहकारों  की  सेवा-निवृत्ति

 की  को  कोई  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग में
 राज्य  मंत्री

 राम  निवास  :  तथा

 भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  नियुक्त  किये  गये  सलाहकारों  की  सेवा-निवृत्ति

 की  राय  सीमा  उनकी  नियुक्ति  की  शर्तों  पर  आधारित  होती  हैं  ।  यदि  किसी  सलाहकार  की  नियुक्ति

 सरकार  के  अ्रधीन  किसी  पर  पर  एक  नियमित  सरकारी  कमं  चारी  के  रूप  में  की  जाती  तो  उसकी

 सेवा-निवृत्ति  58  वर्ष
 की  ay  प्राप्त  कर  लेने पर  होगी  |

 यदि
 उसको  सेवा  में  वृद्धि  हुई  है  भ्रमणा

 उसकी  पुनर्नियुक्ति  को  गई  है  तो  ऐसो  विधि  अथवा  पुनर्नियुक्ति  की  अवधि  को  समाप्ति  पर  वह

 सेवा  में  नहीं  रह  जायगा  |  यदि  उसको  नियुक्ति  के  झ्रांधार  पर  है  तो  उसकी

 सेवा वधि  संविदा  की  शर्तों  के  अनुसार  निर्धारित  की  जाएगी  ।

 राष्ट्रपति  के  चुनाव  में  उम्मीदवारों  को  आकाशवाणी  कौर  टेलीविजन  पर  अपना-अपना

 दृष्टिकोण स्पष्ट  करने  का  अवसर

 3841.  श्री  मधु  दण्डवते  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह
 बताने  की

 प्पा  करेंगे

 क्या  यह  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  राष्ट्रपति  चुनाव  में  उम्मीदवार  को  आकाशवाणी

 ग्र  टेलीविजन
 के  द्वारा  उनके  दृष्टिकोण  व्यक्त  करने

 का अवसर  दिया  जाये  ;  श्र

 (a)  यदि  तो  इस  पर
 सरकार

 की
 क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 सुचना  तर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :
 नहीं  सरकार  को

 एसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कोल्लेगल  मैसूर  जिला  क  उदुथोर  परियोजना  को  मंजूरी

 3842.  श्री  एस०  एम०  सिमदेगा  :  क्या  सिचाई ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कपा  करेंगे

 कि :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार से  यह
 सिफारिश  की

 है  कि  कर्नाटक राज्य  के

 मैसुर  जिले  में  कोल्लेगल  तालुक  में  gare  परियोजना  की  मंजूरी  दी  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इसकी  मंजूरी  दी
 गई  है

 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  सिद्धेश्वर  प्रसाद )
 :  कर्नाटक  की

 उदुथोरहंल्ला  परियोजना  केन्द्रीय
 जल  विद्युत  आयोग  में  प्राप्त  हो  चुकी  है  कौर  उसकी  तकनीकी

 जांच  की  जा रही है  ।
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 क्योंकि  सह  परियोजना
 का  बेसिन में  मत  इसकी  स्वीकृति  के  लिये  कर्नाटक

 केरल  शौर  तमिलनाडू  राज्यों  में  कावेरी के  जल  के  विभाजन  पर  समझौते  की  प्रतीक्षा  करनी

 होगी  ।

 गणेश  फ्लोर  दिल्‍ली  क  श्रधोन  बिजली  के  पंखे  बनाने  के  कारखाने  का  फिर  से  चालू

 किया  जाना

 3843.
 श्री  सुरज  पांडे

 :
 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  गणेशा  फ्लोर  face  लि  ०

 दिल्लीਂ
 को  सरकारी  नियन्त्रण  में  लिये  जाने  के  बारे  में

 27  मार्च  1974  के
 तारांकित  प्रश्न  संख्या

 467  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 गणेश  फ्लोर  मिल्स  दिल्‍ली  के  अ्रधीन  बिजली के  पंखे  बनाने  के  कारखाने  को  फिर से

 चालू  करने  तथा  यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  कि  कारखाने  के  चालू  होने में  कोई  बिलम्ब  न  हो

 के  लिये  war  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हँ  ;

 (7)  क्या  इंजीनियर रंग  मजदूर  उत्तर
 दल्ली  से  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  प्राप्त

 हुआ  है  att  इस  सिलसिले  में  कर्मचारियों  का  कोई  प्रतिनिधि  मण्डल  मंत्री  महोदय

 से  मिला  atk

 क्या  सरकार  को  इस  बात
 की

 जानकारी  हैं  कि  कारखाने
 को

 फिर  से  चालू  करने  में

 विलम्ब
 के

 कारण  भूतपूर्व  कर्मचारियों के  लगभग  350
 परिवार

 wef  परेशानी में  हैँ  ?

 औद्योगिक  विकास मंत्रालय सें  उपमंत्री  fates  रहमान
 :  wet

 एकक  के  पुनः  चालू  किये
 जाने  की  संभावनाओं पर  cw  विशेषज्ञ  परामशंदाता  तथा  इंडस्ट्रियल

 रिकन्सट्रक्शन  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया लि०  के  एक  अधिकारी  द्वारा  तयार  की  गई  एक  रिपोर्ट

 मई  1974  में  इण्डस्ट्रियल  रिकन्सट्रकशन  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  लि'०  को  प्रस्तुत की  गयी थी  जो

 उन्होंने  गणेश  फ्लोर  मिल  की  प्रबन्धक  कमेटी  को  उस  पर  विचार  करने  हेतु  भेज  दी

 एकक  के  पन  खोले  जाने  के  प्रश्न  पर  प्रबन्धक  समिति  द्वारा  at  विस्तार
 से  wearer

 किया  जा

 रहा है  ।

 इंजीनियरिंग  मजदूर  यूनियन  की  ae  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  था  परन्तु  औद्योगिक

 विकास  मंत्रालय  के  मंत्री  से  कर्मचारियों का  कोई  ्य डपट शन  सिलने  नहीं
 ।

 जी  नि

 सिनेमा  तथा  गर-सरकारी  वाणिज्यिक  भवन  बनाने  परਂ  प्रतिबन्ध

 3844.  श्री  ट्रक  ata :  गया  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या

 सिनेमा  घरों  भ्र  गेर-सरकारी  वाणिज्यिक  भवनों के  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  से  इन  क्षेत्रों

 म  काले  धन  के  चलन  पर  भी  रोक  लगेंगी  ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 जिश्नाउर  रहमान  :  सरकार  न

 सरकारी  गेर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों में  ही  निम्नलिखित  cat  इमारतों  निर्माण  करने  पर

 जिनका बनाना  या  तो  शुरू  नहीं  किया  गया  है  अथवा  जिनका  निर्माण  भवन
 की कुर्सी  से  ऊपर  नहीं  किया

 गया  है  उनमें  एक  वर्ष  तक  सीमे  नट  का  इस्तेमाल  करने पर  रोक  लगाने  के  लिये एक  आदेश  जारी

 किया जेसे

 (i)  नाट्यशाला
 सिनेमा घर  के

 रूप
 में  प्रयोग  किये  जाने  वाली

 (ii)  रेस्तरां  अथवा  खाने-पीने  की  जगह  ;

 (iii)  दुकान  ;

 (iv)  कोई  भी  माने  अथवा  रास्ता  |

 इससे  यह  पता  चलेंगा  कि  सीमेन्ट  के  अतिरिक्त  fear  भी  प्राय  इमा  रती  सामान से  सिनेमा घर

 श्र गर  सरकारी  वाणिज्यिक  इमारतें  बनाने  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।  यदि  सिनेमा  घर  कौर  वाणिज्यिक

 इमा  रखें  बनाने  में  सीमेन्ट  प्रयोग  करने  में  काले  घन  का  प्रयोग  किया  गया  है  तो  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध

 से  इन  क्षेत्रों में  सिमट  से  एसी  इमारतें  बनाने  में  काले  धन  के  उपयोग  पर  रोक  लग  जाएगी  ।

 तीसरे  बतन  आयोग  की  सिफारिशों  का  पांडिचेरी  में  कमंचारियों  पर  लाग

 किया  जाना

 3846.  श्री  इज़्ज़त  गुप्त  :  क्या  गृह  मंत्रीं  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षत्र  में  किन  श्रेणियों  के  सरकारी  कर्मचारियों  की  att  तक

 तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  ग्रनुसार  वेतनमान  नहीं  दिए  गए  तथा  इस  विलम्ब  के  क्या

 क्या  सी०  सी०  पी०  वेतनमानों  को  लागू  किए  जाने के  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  क

 अ्रधीन  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन के
 अधीन

 एक  जैसा  कार्ये  करने  वाले
 कर्म  वासियों  में  भेद  किए

 जानें का  विचार  ;  शर

 क्या संघ  राज्य  क्षेत्र  कम  चोरियों  ने  बार-बार  श्रभ्यावंदन  है  तथा  अपनी  कठिनाइयों

 को  दूर  कराने के  लिए
 1974

 से
 प्रान्दोलन

 करना
 प्रारम्भ

 कर  दिया  है  ?

 गह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र

 में  रोक  कर्मचारियों  के  लिए  तीसरे  वेतन  थ्रायोग  द्वारा  जसी  सिफारिशें  की  उनके  वेतन  मान

 बदलने  की  श्रधिसूंचनाएं  पहले  ही  जारी
 कर

 दी  गई  है  |  कुछ  विभागों  में  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों

 की  कछ  श्रेणियां-श्रेणी  11,  111,  गौर  IV
 ate

 श्रेणी  1
 के  कुछ  पद  जिनके  लिए  अभी तक  कोई

 नये  वेतनमान  निर्धारित  नहीं  किये  गये  है  कौर  उनके  कारण  संलग्न  विवरणों  1  कौर  2)

 में  दिये  जाते  है  ।  | ग्रंथालय में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  -8329/  74]

 जी  नहीं  श्रीमान्‌  ।
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 वि

 विभिनन  संघों  के  कर्मचारियों  के  सदस्यों  ने  1974  को
 एक  दिन  के  लिये

 वेतन  बहिष्कार  किया  कौर  संशोधित वेतनमानों  के  तुरन्त  कार्यान्वयन  की  मांग  करते  हुए  राज  निवास

 के  सामने  भख  हड़ताल करक  11,  1974  को  एक  प्रदान  किया

 टेक्निकल  प्रिट  करने  क  लिये  फिल्म  क  नेगेटिव  चित्रों  को  ब्रिटेन  भेजा  जाना

 3847.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  बाबी  फिल्म
 क  कछ  नेगटिव  चित्रों a  निकलर  प्रिंट  कराने क

 लिए  ब्रिटेन  भेजे  जाने  की  अनुमति  दी  है

 क्या  कुछ  प्रिंटों  की  ब्रिटेन  से  दक्षिण  भ्रफ्िका  को  तस्करी को
 जांच  की  है  तथा

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  करनें  का  श्रादेश  दिया  गया  है  ;  a

 (7)  बाबी  ''  के  प्रिट  बम्बई  में  इस्ट मन  कलर  में  तयार  किए  गए  थे  तथा  परे  भारत

 में  प्रकाशित किए  गए  थे  तो  इसके  नेगेटिव चित्रों  को  ब्रिटेन  भेज  जाने  के  क्या  कारण  है
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  state  fag)  जहां  ।

 यह  आरोप  लगाया  गया  था
 कि  फिल्म

 को
 चोरी

 से
 दक्षिण  अफ्रिका  तथा  अफगानिस्तान

 भजा  गया  ।  सरकार के  हस्तक्षेप  के  काबल  में  प्रिट  को  जब्त  कर  लिया  गया  शर

 प्रदर्शन  रोक  लिया  गया  ।  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  निवदन  करन  दक्षिण  शभ्रफ़िका

 में  फिल्म की  तस्करी  sare  क  सम्बन्ध में  cry  इन्टलिजस  क
 द्वारा  जांच  चल  रही  है

 कि  प्रिंट  की  तस्करों  किस  स्त्रोत  से  की  गई  ,  यह  प्रभो तक  स्थापित नहीं  हो  सका  ।

 जिसने  कतिपय  विदेशी  ग्र धि कारों  को  ब्रिटेन
 के  एक  वितरक को  80,000

 पौण्ड  में  बेच  दिया  था  ,  ने  मुख्य  नियन्त्रक  aaa  निर्यात  को  यह  कहते  हुए  लिखा
 था

 कि

 क्योंकि  घ
 रेल सर्किट के  लिए

 130
 प्रिंट

 को
 बनाने  के  बाद  मूल  नेगेटिव  खराब

 हो  अतएव  उनको

 एक  मध्यवर्ती  (  इंटरमीडिग्रेट  )  नेगेटिव  तैयार  करने  के  लिये  तथा  उससे  टेक्निकल  में  ग्र ति रिक्त

 प्रिंटों  को  बनाने  के  लिए  नेगेटिव  को  लन्दन ल  जाने  की  इजाजत दी  जाए  ।  अन्य  इसी  प्रकार  के

 मामलों  की  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  ने  मख्य  नियन्त्रक  आयात  तथा  निर्यात  के  मिस

 टेक्निकल  लिमिटेड  में  प्रिंटों  को  बनाने  के  लिए  इजाजत  देने  के  प्रस्ताव  पर  पिक्चर  तथा  साउण्ड

 नैगेटिवों  को  ऑ्रायातित  करने  के  लिय  कस्टम  क्लियर  परमिट  पर  इस  पृष्ठांकन

 पर  कि  अतिरिक्त  प्रिंट  संयुक्त  मख्या  आयात  तथा  निर्यात  की  aaa  के  आधार  पर  लन्दन

 से  सीधे  निर्यात  किये  जायेंगे  तथा  वास्तविक किये  गये  खच  क  27  0  प्रतिशत oa  के  निर्यात  प्रतिबन्ध

 जैसी  निर्धारित  सरकारों  तथा  गोटियों  की  शर्ते  पर  स्वीकृति  दे  दी  गई  थी  ।

 बाद  में  हमें  सूचित  किया  गया  था  कि  निर्माता  द्वारा  झा वदन  देने  मुख्य  नियन्त्रक

 रायात wiz  निर्यात  ने  के  लैबोरेटरीज  लन्दन  में  कार्य  को  करने  की  अनुमति  दे  दी  थी  ।
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 का  उत्पादन बुलेट  तरफ

 3848.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  ने  पश्चिम  जमीन  की  फर्म  के  सहयोग
 से

 बुलेट  प्रूफ  कांच  का  उत्पादन  आरम्भ

 T= कर  दिय  lo  ;  कौर

 यदि  तो  इसका  उपयोग  किस  क्षेत्र में  किया  जायेगा  ।

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जिश्नाउर  रहमान  :

 हां  ।  जयपुर  स्थित  एक  लघु  एकक  ने  पश्चिम  जर्मन  की  एक  फर्म  के  सहयोग  से  ग्राइसोलेटिंग  गलास

 पेन  शर  श्रारमंड  प्रूफ  )  अ्राइसोलेटिंग ग्लास पेन का उत्पा ग्लास  पेन  का  उत्पादन  करना  शूरू कर  दिया है  |

 बुलेट  प्रूफ  ग्लास  का  वा यु परिक्षण  ars  कारों  की  नकदी
 ha

 ल  जाने  वालें  सराफों  को  दुकानों  को  प्रदश
 न

 बैकों  क  नकदी  पंटलों  काउन्ट रों  )

 ait  अजायबघरों  के  प्रदर्शन  स्थलों  में  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 स्वतंत्रता  दिवस  पर  झंडा  फहराये  जाने  के  बारे  में  समाचार

 3849.  श्री  विक्रम  महाजन  :  क्या  ग्रह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  16  1974  के  हिन्दी  के  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचार  पत्र

 में  स्वतंत्रता  दिवस  पर  झंडा  नहीं  फहराने  दिया  शीषक से  प्रकाशित  समाचार  की  ate  दिलाया

 गया  कौर

 क्या  सरकार  का  इस  मामले  की  पूरी  जांच  करने  कौर  दोषी  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों

 के  विरूद्ध  सख्त  कार्यवाही करनें  का  विचार  है
 ?

 गुह  संद्रालय  में  उप र्म त्री  एफ०  एच ०  मोहसिन  )  तथा  सरकार  ने  जव

 भारत  टाइम्स  के  16  1974  ब्लाक  में  तत्संबंधी  समाचार  देखा  है  ।  तययप थ  मालूम  किये  जा

 रहे  है
 ।

 टेलीफोन  बिलों  का  जारी  किया  जाना

 3850.  श्री
 विक्रम  महाजन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  चला  है  कि  टेलिफोन  विभाग  में  इलेक्ट्रीक  टेलीफोन  बिल  देने

 के  लिए  आरम्भ  की  गई  नई  व्यवस्था  से  जनता  को  अ्रसुविधा  होती  है  ;

 ड्प्लीकेट
 टेलिफोन  बिल  जारी  करने  की  व्यवस्था  बदले  जाने  के  लिए  क्या  कारण है  ;

 र

 स्थिति  में  सुधार  करने के  लिए
 क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  प्रो०  शेर  :  डाक-तार होड  ने  डुप्लीकेट

 टेलिफोन  बिल  जारी  करने  के  लिये  कोई  नई  पद्धति लाग  नहीं की  है  ।

 ate  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 कोका  कोला  वाटलसं  द्वारा  भारतीय  नाम  से  श्रोरंज  कौर  सोडा  बनाया  जाना

 4385.  श्री
 शशि  भूषण

 :
 क्या  औद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  कोका  कोला  बाटल सं के  नाम  क्या  है  जो
 भारतीय नाम  से

 बनाते थे  ;

 भारतीय नाम  से  आर  का  उत्पादन  बन्द  किए  जाने  के  क्या  कारण

 थे  रौ  प्रारंभ  मद  पेय  के  साथ  विदेश  नाम  जोडे  जाने  के  क्या  कारण

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  श्र  प्रोद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  ato

 Ho  प्योर  ड्रिकंस  प्रबंध  लि०  |

 म०  प्योर  ड़ेविस  स्वयं  संतरे  का  सान्द्रण
 )  नहीं  बना  रहे  थ  |

 व
 विभिन्‍न  देशी  संसाधनों  से  श्रावश्यक  वस्तुएं  खरीद  कर  औरेंज  स्पेशल  नामक  हलका  पेय  बना

 रहे
 थे  ।  आपर्ति  के  स्रोत क॑  मैं  ०

 कोका  कला  निर्यात  निगम  के  फेन्सा  प्लेयर  की  कौर  झुकाव  जाने
 से

 जिसका  उत्पादन  भी  देश  में  ही  हालांकी  कछ  थोड़े  से  श्रायतित  तत्व  मिलाकर  होता  फेन्सा

 पय  बाजार  में  निकाला  गया  ।

 प्लंबरों  शादी  के  विकास  हेतु  आवश्यक  अ्रनुसंधान  काय  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय

 ग्रनसंधान  संस्थान  मंज़र  द्वारा  प्रायोजित  किया  जा  रहा

 कोका  कोला
 बोटल सं  द्वारा  भारतीय  नामों  से  सोफ्ट  पेय  पदार्थों  का  उत्पादन

 3852'  श्री  शशि  भूषण :  क्या  औद्योगिक विकास  मंत्री  कोका कोला  निर्यात  fit

 उत्पादन के  विस्तार  क बारे  में  24  1974  के  भरता  रोहित  प्रश्न  संख्या  343 के  उत्तर  क

 सम्बन्ध  में
 यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि

 कोका  कोला  वाटलस  द्वारा
 भारतीय  नामों

 से
 सॉफ्ट  पंथ

 पदार्थों
 के

 उत्पादन  की

 सम्भावना  पर  सरकार  ने  कब  विचार  किया  था  |

 भारतीय  ais  नामों
 सें  सॉफ्ट

 पेय  पदार्थों
 का

 उत्पादन
 करने

 को  सम्भावना
 का

 ध्यान

 करने  के  लिए  कोका  कोला  बोटलसं  साथ  कब  बठक  हुई  ;

 कोका  कोला  वोटलर्स  ने  इस  बारे  में  क्या-क्या  आपत्तियां  उठायी  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा
 विज्ञान  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  (at  ato  सुब्रह्मण्यम )

 से  कोका  कोला  बाटले  क॑  साथ  1973  म  एक  बठक  हुई  थी  जिसमें

 उनके  साथ  पिता  देशी  हल्क  पेय  विकसित  करने  की  सम्भावनाश्रों  पर  विचार-विमश किया  गया
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 था  ।  देश  के  सभी  न्य ट्ल्का  पेय  उत्पादकों  द्वारा  सामान्य  रूप  से  आवश्यक  तेलों  का  आयात

 कम  करने  के  लिये  प्रयास  करने  तथा  उस  दिशा  में  waders  पौर  विकास  की  आवश्यकता  पर  सभी

 एकमत  थे  ।  इस  विचार-विमर्श  को  ध्यान में  रखते  हुए  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 ग्लैक्सो  लेबोरेटरोज  लिमिटेड  द्वारा  बिस्कुटों  का  बनाया  जाना

 3853.  at  शशि  भाषण  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  नवल  किशोर शर्मा  |
 कि

 क्या  ग्लैक्सो  लेबोरेट्रीज़  लिमिटेड  को  भारत  में  बिस्कुट  बनाने  का  लाइसेन्स  दिया  गया

 यदि  तो  उनकी  लाइसेन्स  प्राप्त  क्षमता  क्या  है

 भारत  में  ग्लैक्सो  च्  किन  शर्तों  पर  बनाये जात  है

 लेबोरेट्रीज़  लिमिटेड  की  भारत  में  बनाये  जा  रहे  तथा/श्रथवा

 बेच  जाने  वाले  बिस्कुटों  क  लिए  कोई  रायल्टी  भ्रमणा  प्रत्यक्ष
 अथवा  ग्र प्रत्यक्ष

 रूप  से  किसी  प्रकार
 का  प्रतिफल  मिल  रहा  है  ;

 यदि  ग्लैक्सो  ने  कूछ  बिस्कुट
 निर्माताओं  क  साथ

 लाईसेंस  संबंधी  समझौता  किया  है  तो

 सरकार  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  28(4)  के  atta  कया  कार्यवाही करने

 विचार  रखती  है
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :

 ज

 नहीं  स

 ।

 पर ंऔर
 :  ब्रिंटेनिया  बिस्कुट  कंपनी

 fro  तथा  ग्लैक्सो  लैबोरेटरीज

 लिमिटेड  के  बीच  हुए  एक  करार  की  शर्तें
 के  झ्रनुसार  बताया  गया  है  कि  मैसेज  ब्रिटेनिया  face

 कं ०
 ग्लैक्सो  बिस्कुट बना  रही  है

 ।  इस  विषय
 में  मैसेज  ग्लैक्सो  लेबोरेटरीज

 को
 कोई  भ्  art

 किया  गया  है  ।

 इस  पहलु पर
 विदेशी

 मुद्रा  विनियमन
 अधिनियम  के  तत्तसंबंधी  उपबंधों  के  ata

 विचार किया  जायेगा

 झपती  लाइसंस  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियां

 3854.  श्री  नवल  किशोर शर्मा
 |

 शी  नवल  किशोर सिंह  क्या श्रौद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  सतपाल  कपूर  करेंगे कि

 वे  कौन  सी  काम्पनियां है  जो  ग्लानि
 लाईसेंस

 क्षमता  से
 अधिक  उत्पादन कर  रही

 ह
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 नहल

 एसी  प्रत्येक  कम्पनी  की  लाइसेंस  क्षमता  क्या  है  ate  गत  तीन  वर्षों  विधवा र  वास्तविक

 दन  कितना  ?

 लाइसेंस  क्षमता
 से

 प्रतीक
 उत्पादन  करने  पर  उद्योग  विकास  विनियमन

 नियम के  ग्रत्तंगत  क्या  दण्डनीय  कार्यवाही  की  व्यवस्था  की  गई

 एसी  प्रत्येक  कम्पनी  के  खिलाफ  तक  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है  प्रिया  करने

 का  विचार है  ?

 श्रौद्योगिक विकास  तथा  विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी०  सुब्रह्मण्यम )

 लाईसेंस  शुद्धा  क्षमता  से  अधिक  श्रनधिक्ृत  उत्पादन  के  मामले  सरकार की  जानकारी

 में  समय-समय  पर  कराय ेहूं  |  पहलें  प्रौद्योगिक  लाईसेंसकारी  नीति  जांच  समिति  ने  लाईसंसशद्धा

 क्षमता से  अ्रधिक  श्रनाधिक्ृत  उत्पादन क  45  मामल  बतायें  प्रौर  उन्हें  जांच-पड़ताल के  लिए  सरकार

 gary  को  दें  दिया  गया  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में लाइसेसशद्धा क्षमता  से  अधिक  ग्रनाधिकृत  उत्पादन

 कार्य  मामलें  समय-समय पर  सरकार को  बतायें  गयें  है  ।  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय के  पास

 उपलब्ध  तेयार  जानकारी  क श्राधार पर  इस  मंत्रालय  क प्रभार क  उद्योगों  में  लगे  हुए

 जिन्होंने  अपनी  लाइसेंस शुद्धा  क्षमता से  भ्रमित  उत्पादन  किया  के  नाम  लाइसेंस  प्राप्त

 क्षमता शर  पिछल  तीन  वर्षों में  इनका  वास्तविक  उत्पादन  का  विवरण  उत्तर साथ  संलग्न

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8330-74]  ।  सरकार  ने  उद्योगों  के

 अनाधिकृत  विस्तार से  अधिक  उत्पादन के  लिए  अ्रनृदेश जारी किये गये है जारी  किये  गये  है  कि  अधिकृत  क्षमता  से

 प्रतीक  उपादन के  लिए  कच्चा  माल  व विजय  सहायता  नही  दी  जानी  चाहिये  ।

 इससे  संबंधित दण्ड  उपबंध  उद्योग  एंव  1951  (1951

 के  धारा  24( 1)  (1)  के  साथ  पठित  धारा  13(1)  में  दिये  हुए है
 ।

 ब्िटेनिया  बिस्कुट  कम्पनी  द्वारा  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  '  उत्पादन

 3655.  श्री  नवल  किशोर सिंह  :  |  क्या  औद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 आरी  सतपाल  कपूर  J  करेंगे कि

 क्या  ब्रिटेनिया  बिस्कुट
 कम्पनी

 को  ७  मद्रास
 कारखाने

 में  लाइसंस  प्राप्त  क्षमता

 से  गुना  अधिक  उत्पादन  करने  के  कारण  नोटिस  दिया  गया  है
 ;

 यदि  तो  उसके  प्रति  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कम्पनी  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 क्या  इस  कम्पनी  के  विरूद्ध  प्रौद्योगिक  विकास  विनियम  अधिनियम  की
 धारा  13(1)

 का उल्लंघन  करने के  लिये  कोई  मुकदमा  चलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है है

 कौर  मामल
 म

 आगे
 क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञात  ite  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी०  सुब्रहमण्यम )

 att  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  क्र  लि०  को  यह  सूचित  किया  गया  था  कि  उनके  मद्रास
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 6  1896 (  )  लिखित  उत्तर

 ण

 कारखाने  में  बिस्कुटों के  लाइसेंसीकरण  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  को  उद्योग  तथा  विनियमन

 1951  के  अधीन  मान्य  लाइसेंस  के  बिना  अनधिकृत  विस्तार करना  माना  गया  था  दफ्तर

 उक्त  अधिनियम की  धारा  13(1)  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  होता  है  |  कम्पनी  ने  उत्तर

 दिया  था  कि  अतिरिक्त  क्षमता  उन्नत  प्रौद्योगिकी  तथा  उत्पादन-मिश्र  में  परिवर्तन  करके  प्राप्त  की

 गई  है  |  उनमें
 अ्रम्यावेदन

 को  रद्द कर
 दिया

 गया
 है  ।

 ate  उद्योग  तथा

 विनियम

 का  उल्लंघन  करने

 क  लिये  कम्पनी  के  विरूद्ध  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 टल कम  पाऊडर  ate  लोजन्जिजਂ  के  निर्माण के  लिये  ग्लैक्सो  लैबोरेटरीज  को  दना

 3856.  श्री  नवल  किशोर सिंह  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्लैक्सो  लैबोरेटरीज  को  टेलकम  पाऊडर  कौर  थ्रोट  लोजिन्जज  निर्माण क

 लिये  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया

 क्या  यह  बात  सरकार की  जानकारी  में  है  कि  ग्लैक्सो  लेबोरेट्रीज़  वेलकम  पाऊडर  कौर

 थ  ट  लोजेन्जिजਂ  का  निर्माण तथा  उनकी  बिक्री कर  रही  है

 किन  परिस्थितियों  में  वे  उक्त  कदाचार कर  रही  है  ;

 कम्पनी  के  विरूद्ध  विदेशी  मुद्रा  अधिनियम की  धारा  के  श्रन्तंगत  क्या

 वाही  की  गई  है  उनके  विरूद्ध  आगे  क्या कार्यवाही करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी
 ०  सुब्रह्मण्यम )

 तथा  म०  ग्लैक्सो  लेबोरेट्रीज  जिनके  बारे  में  बताया  जाता  है  कि  उन्होंने  मे०  ब्रिटिश

 ड्रग  हाउस  इंडिया  को  नेलिया  है  वे  म०  ब्रिटिश  हाउस  के  लाइसेंस  पर  स्प्रिट

 लोजन्जेज  तथा  पंजीकरण  प्रमाण पत्न  पर  वेलकम  पाउडर  बना  रहें

 क्या  उनके  द्वारा  गलत  तरीका  अपनाया  गया  है  इस  मामल  पर  सरकार  जांच  कर  रही  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  अधिनियम  के  अ्रधीन  में  ०  ग्लैक्सो  लबो  रे ट्रीज  का  श्रावित  जब  कभी  प्राप्त

 होगा  तब उस  पर  अधिनियम  क  संबंधित  उपबंधों  के  प्रधान  कार्य  वाही  की  जायगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जन-जातियों  का  आदेश
 विधेयक

 3857.
 श्री  ato

 के
 ०

 चुप्पी  क्या  यह  मंत्री  16  1974
 क  भरता

 रोहित  प्रदान

 संख्या  2174 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  ८.  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  सत्र  के  दौरान  अनुसूचित  ज  तियों  एवं  अनुसूचित

 जातियों  का  श्रध्दा  विधेयक  स्थापित  करने  का
 कौर

 यदि  तो  fata  करन म  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक
 विभाग

 में  राज्य  मंत्री  राम  निर्वास
 :

 तथा

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने के  लिय  प्रत्यक  प्रयास  किया
 जा  रहा  है  परन्तु  इसमें

 निहित  कठिन  प्रश्नों  को  ध्यानਂ
 म

 रखते  हुए  इसे  चालू  सत्र
 म

 स्थापित
 करना  संभव

 नहीं
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 एएस

 जाति  के  व्यक्तियों  का  उत्थान

 3858.
 श्री  नरेन्द्र  सिह

 :
 क्या  गृह  मंत्री  श्रनसूचित  जातियों की  सूचि  में  जाति  को

 शामिल करने  के  बारे  में  27  1974  के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  4727  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 जाति  के  व्यक्तियों के  उत्थान के  लिये  कया  विशेष  कदम  उठाये  ग्रोवर

 उठाये  गये  कदम  कहां  तक  प्रभावी  सिद्ध  हुए  कौर

 इसके  क्या  कारण  हूं  कि  इस  जाति  के  व्यक्तियों  को  भिक्षा  वृत्ति  की  कौर  उन्मुख  न

 होने  में  रख  तक  उठाये  गये
 कदम  सफल  क्यों  नहीं  हुए

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  )  तथा

 अनुसूचित  जातियों  तथा
 अनुसूचित

 जन
 जातियों

 को  छोड़  भारत  सरकार
 क

 पास  किसी  विशेष

 जाति  ग्रीवा  समुदाय  के  उत्थान  क  लियें  कोई  विशिष्ट  कार्यक्रम  नहीं है  ।  परन्तु  अनेक  राज्य  सरकारें

 विधायी  उपायों  तथा  सामाजिक सुरक्षा  के  कार्यक्रमों  द्वारा  भीख  मांगने  की  समस्या  को  सुलझा  रही

 है  ।

 इलेक्टीकल  लम्प

 9.  श्री  एस०  एम०  जोजफ  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (a)  कया  दिनांक
 18  1974

 के
 दैनिक

 stat  समाचार  पत्र  के  अ्रनुसार  एक

 डनिश  फर्म  द्वारा ऐसे  इलैक्ट्रिक  लैम्प  जिसकी  रोशनी  आवश्यकता के  rare  अ्रधिक

 ? ग्रीवा  कम  की  जा  सकती  का  निर्माण किया  गया  है

 क्या  इस  परीक्षण  से  भारत  लाभान्वित होना  चाहता  है  ;

 यदि
 तो  इसके  बार  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है

 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री
 सी

 ०  सुब्रहमण्यम )

 इस  आशय  की  एंक  mist  के  शक  स्थानीय  अखबार  में  छपी  थीं

 कौर
 इस  उपाय  से  देश  को  बिशेष  श्रमिक  लोभ  होने  की  सम्भावना

 नहीं
 है  ।

 पंजाब  में  टेलीफोन  सुविधाएं

 3860.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :
 क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  राज्य  में
 कितने  शहरों

 ae  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधायें
 उपलब्ध  कौर

 वर्ष  1974-75
 में

 जिलावार
 विशेषकर  अमृतसर

 जिले  के  कितने  गांवों में  टेलीफोन

 सुविधायें  किये  जाने  का  विचार है  ?
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 लिखित  उत्तर 1896
 )

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (Sto  ०  शेर
 :  पंजाब  राज्य  में  जिन  नगरों  ak

 गांवों  में  टेलीफोन  सेवा  उपलब्ध  है  उनकी  संख्या  268 है  ।

 यह  सूचना  नीचे  दी  जा  रही  है  :--

 जिले  का  नाम
 प्रस्तावित पी  ०  सी ०  नए  एक्सचेंजों

 को  की  स०  की  ao

 अ्रमतसर

 west

 फिरोजपुर

 गुरदासपुर

 होशियारपुर

 जालन्धर

 कप  रथ ला

 लुधियाना

 पटियाला

 10  रोपड़

 11  संगरूर
 ee

 ब्रिगेडਂ  तथा  wow
 are  ब्रिगेड  की  गतिविधियां

 3861.  श्री  ज्योतिमंय  aq  कया गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 इंदिरा  ब्रिगेड  तथा  नेहरू  fats  जैसी
 गैर-सरकारी  सैनिकों  की

 राज्यवार  संख्या  FAT

 है  ;

 एसी  गैर-सरकारी  सेनायें  कौन-कौन
 सी

 है  ;

 प्रत्येक  सेना  को  गतिविधियों  का  ब्यौरा  ज  ;

 क्या  ये  सेनायें  सरकार  की  अनुमति  से  बनायी  गयी  थी
 ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  के  जमीदारों  को  एक  गैर-सरकारी  सेना  बनाने  की

 अ्रनुमति

 की  उपलब्ध
 गृह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  से

 सूचना  के  भ्रनुसार
 उत्तर  प्रदेश  तथा  दिल्‍ली  में

 a  ~~

 इन्दिय  fate  तथा  ने  हरू  ब्रिगेड  के  नाम  से  कुछ  निजी  स्वयं
 सेवी  संगठन  ध्यान

 में  पाए  हैं
 ।

 इन  संगठनों  का  घोषित  उद्देश्य  युवकों  में  नुशासर च्च्य  पैदा  करना  समाजवाद  प्ल्ध  तथा  धर्म

 निरपेक्ष  विचारों कां  प्रसार  करना  है
 ग्रा पात काल

 जैसे  भाग  की  दुर्घटना  शादी  के  दौरान  राहत

 के  लिए  समाजिक  स्वंय  सेवा  उपलब्ध  कराना  भी
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 सेवी  संगठनों के  कार्यों  पर  प्रतिबंध  ग्रीवा  5  carey  नियमित  करने  के  लिये  कोई

 इसलिए  उनकी  सरकार  की  अनुमति  से  बनाने
 बताने  का  कोई  महीं  उठता  है

 |

 जी  श्रीमान्‌  ।

 ग  क पुलिस  के  अधिकारियों के  लिये  विशिष्ट  प्रशिक्षण

 ह

 86  2.  श्री  ज्योतिमंय बसु  :  ली

 )  क्या  पुलिस  के  कई  को  सुरक्षा  इलेक्शन

 क  विदेशों  में  भेजा  जाता  है  ;

 याद  तो  तत्संबंधी  ca
 ?

 ह

 प्रशिक्षण  प्राप्त

 गृह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  site  सुरक्षा  प्रादि

 में  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेशों में  भेजें  गये  पुलिस  अधिकारियों  क्

 प्रकट  करना  लोक  fir  में  नहीं  होगा  ।
 विंध में सूचना

 गोपनीय  है

 शर  इ

 ~
 विदेशी  नियंत्रित  टायर  तथा  ट्यूब  कम्पनियों  के  लाभ  तथा  लाभांश

 ह  3863.  श्री  ज्योतिमयं  बसु  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 कि  थ

 ि  )  गत  तीन  वर्षों  वर्षवार  प्रत्येक  विदेशी  नियंत्रित  टायर  तथा
 (F

 यूब  कम्पनी  द्वारा

 कितना  लाभ  जीत कंधा  गया  कितनी  लाभांश  वितरित  किया  गया

 «ब  )  क्या  इन  कम्पनियों  ने  जनवरी  से  1974  के  दौरान  टायरों  तथा  ट्यूबों  के  मूल्य

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है  ;

 टायरों  तथा  ट्यूबों  के  मूल्य  किन  ग्रा धारों  soar  दिये गये ४
 |

 ड

 क्या  देश  में  अपनी  गतिविधियों  का  विस्तार  करने  के  टि  हाल  में  विदेशी  नियंत्रित

 टायर  कम्पनियों  को  लाइसंस  प्रदान  किये  गये  है  ;  ग्रोवर

 (3)  यदि
 तो  तत्संबंधी  र  कया है

 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री

 meer
 जानकारी  इकट्ठी

 की  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी
 नया

 |

 )  और  :  इस  wale में  उत्पादकों
 द्वारा  mera

 aie

 दो  बार  वृद्धि  की  गई  है  जो  निम्न  प्रकार  है

 हग  29-4-74  से  न्यूनतम  वृद्धि  18%  टायर  कौर च प
 =

 ate

 अली धरती
 वृद्धि  52%,  टायर-नायलोन बी

 मलय  पर  न्यूनतम  ate

 (i) 2

 28-6-74  से  ट्रक  नायलोन  पर  29-4

 Yo  प्रीतम  वृद्धि  ट्रक  टायर रेयन  के  के  मलय  पर  16%
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 लिट  =.

 उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  अथवा  कमी के  कारण  मूल्य  ढांचे में  हुए  परिवंतन  को  सम्मिलित

 नहीं  किया  गया है  ।

 टायरों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  कच्चे  माल  जेसे  प्राकृतिक  बीड  वायर  शादी

 के  मूल्यों में  वृद्धि  होने  के  कारण  प्रमुख  रूप  से  हुई  है
 ।

 इस  समय  श्राटोमोटिव टायरों  ट्यूबों  के

 मूल्य  पर  कोई  कानूनी  नियन्त्रण  नहीं  है  ।

 (=)  श्र  सरकार  ने  विदेशी  स्वामित्व  वाली  निम्नलिखित  टायर  कम्पनियों

 के  विस्तार  प्रस्तावों  को  स्वी  कार  कर  लिया  है

 ee  ——  ee

 नाम
 श्राशय पत्र जारी पत्र  जारी

 होने  की  तिथि

 et ee ee ee एना  हरा  तत 0

 1.  Ho  डनलप  इण्डिया  लि०  16-  4-73  बस/ट्रक  प्रत्येक  प्रकार  कें

 दोदो  लाख  नग  टायर  कौर

 ट्यूब

 2.  Ho  गडिया  इण्डिया  लि०  4-  8-73  2.5  लाख  आटोमोबाइल

 टायर
 और

 ट्यूब

 3.  Ho  सीट  टाइम्स  आफ  इण्डिया  लि  ०  19-6-73  अ्राटोमोबाइल  टायर  कौर

 ट्यूब  4  लाख  प्रदेश

 के  लगाना  क्षेत्र  में  नया

 एकक

 4.  Ho  सीट  टायसन  ग्राफ  इण्डिया  लि ०  31-1  2-73  1.6  लाख  आटोमोबाइल

 टायर  शौर  ट्यूब  (  महाराष्ट्र
 के  विद्यमान  एकक  का

 pa  nen  नल  ae  ero  nee  कामना

 quel  wa  विवाद  का  न्यायाधिकरण  को
 भेजना

 3864.  श्री  रवीन्द  एम०  पटेल

 डा०  लक्ष्मीनारायण पांड्य  क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह
 बताने  की

 कपा

 करेंगे कि  : श्री  राम  सहाय  पांडे

 क्या  सरकार  ने  नर्मदा  जल  विवाद  का  मामला  न्यायाधिकरण
 भज

 दिया

 है  ;

 यदि
 तो

 इसके  क्या
 कारण

 हैं
 ;

 (7)  इस  विवाद  पर  निर्णय  करन  में  न्यायाधिकरण  को  कितना  समय  लगेगा  ?
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 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )  :  क  )  निंदा
 जल  विवाद  1969  में

 न्यायाधिकरण को  निर्दिष्ट  किया  गया  1972  में  संबंधित  राज्यों  में  एक  समझौता  था

 उन्होंने  प्रधान  मंत्री  से  विवादग्रस्त  मामलों  में  से  दो  मामलों  पर  पंचाट  देने  क  लिए  अनुरोध  किया  था  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  इस  प्रश्न  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  किया  तथा  एक  स्वीकार्य  समाधान पर  पहुंचने  की

 दृष्टि  से  कई  बार  विचार-विमश किए  थे  ।  विवाद  पेचीदा  होने  के  उनका  समाधान न  हो  सका

 गुजरात  में  बदली  हुई  राजनैतिक  स्थिति  के  कारण  यह  भी  मुश्किल  हो  गया  ।  यह  विचार  किया

 गया था  कि  यह  उपयुक्त  होगा  कि  विवाद  का  फैसला  न्यायाधिकरण  द्वारा  किया  जाए  |

 warn  विचार-विमर्श करने  के  चार  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  12  1974

 को  एक  समझौता  हुनर  ।  इस  समझौते  क  अनुसार  संबंधित  राज्यों  ने  उन  जिन  पर  समझौता

 हो  चका  तथा  शेष  मामलों  ,  जिनका  निर्णय  न्यायाधिकरण द्वारा  किया  जाना  के  संबंध  में  उपयुक्त

 निवेदन  प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 जबकि  न्यायाधिकरण  द्वारा  श्रपना  काय  शी घ्रतापुवक  करने  के  लिए  सभी  aes

 प्रयत्न  किए  जा  रहे  इस  भ्र वस् था  में  यह  बताना  कठिन  है  कि  कार्यवाही  कब  तक  समाप्त  होने  की

 संभावना है  ।

 चोर  बाजारी  मिलावट  क  लिए  गुजरात  में  गिरफ्तारियां

 3865.  श्री  डी  offo  जीजा
 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 श्री  बे कारिया  j

 1973-74  के  दौरान  तस्करी  मिलावट  के  मामले  में  गुजरात  राज्य

 में  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों की  संख्या  का  जिला-वारे व्योरा  कया  है  ?

 मंत्रालय में  उपमंत्री  एफ०  :  गुजरात  सरकार
 से  अपेक्षित  सुचना

 प्राप्त  की  जा  रही  है  प्राप्त  होने  पर  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ?

 पांचवी  योजना  में  उद्योग  में  प्रतिष्ठित  क्षमता

 3866.  श्री  डी०  पी०  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 दया  पांचवीं  योजना  में  रखे  गए  लक्ष्यों  के  बारे  में  उद्योग  के  विभिन्  क्षेत्रों  अतिरिक्त

 क्षमता  बनाने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  ह  ;

 (a)  यदि
 तो

 इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 लाइसेंस  सम्बन्धी  नीति  में  समय-समय  पर  किए  गए  परिवर्तनों  को  भी  मागं दर्शी

 सिद्धान्तों में  शामिल  किया  गया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  ato
 सुब्रह्मण्यम

 )

 (sis

 क  सैं  योजना  प्रारूप  में  विभिन्न  उद्योगों  के  लिए  रखें  गये  लक्ष्यों
 को  ध्यान में  रख  कर ने

 के  लिये  मा्गदर्शीसि ara  1974-75”  जारी  किये  है  और  उसमें  उद्यमकर्ताग्रों

 का  मार्गदर्शन  करने  हेतु  निश्चित  मार्ग  )  बताये  गये  इस  प्रकाशन  में  ग्रौयोगिक
 ए
 उपक्रमों

 को  लाइसैंस  देने  के  बारे  में  अध्ययन  नीति  तथा  प्रक्रिया  का  उल्लेख  भी  किया.गया है  ।  संसद  लाइब्रेरी

 में  इसकी  एक  प्रति  उपलब्ध  है  ।
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 ह

 व्यावसायिक  किस्म के  फै राइट ों  कौर  उपकरणों  के ७  निर्माण  के  लिए  सरकारी  ata

 में  कारखानों
 की

 स्थापना

 3867.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 किः

 क्या  व्यावसायिक  किस्म  के  फैराइटों  कौर  हरनेक  प्रकार  के  इलेक्ट्रोनिक्स  उपकरणों  का

 निर्माण  करने  के  लिए  सरका री  क्षेत्र  में  उनके  मंत्रालय  के  अधीन
 एक

 कारखाना
 किया

 गया

 यदि  तो  नई  कम्पनी  में  कितनी  पूंजी  लगाई  कौर

 कया  इसका  उद्देश्य  देशी  कच्चे  माल  का  अधिकतम  उपयोग  करना  है
 ?

 विज्ञान  att
 प्रौद्योगिकी  मंत्री

 सी  ०  :  जी

 प्रारम्भिक  लागत  1.  8  करोड़  रुपये  की  होगी  ।

 राजकीय  क्षेत्र  के  भ्रन्तर्गत  केन्द्रीय  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  नामक  नया  एकक  प्रारम्भ  में

 राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  में  विकसित  व्यावसायिक  किस्म  के  तथा  कई  अन्य  इलेक्ट्रोनिक

 पुर्जों  का  निर्माण  करेगा  ।  देशी  कच्चे  माल  का  यथासंभव  श्रघिकतम  सीमा  तक  प्रयोग  राष्ट्रीय

 भौतिक  प्रयोगशाला  द्वारा  विकसित  प्रविधि  की  मुख्य  विशेषता  विशेषकर  उन  पुर्जों  में  जो  सिरेमिक

 प्रौद्योगिकी  पर  अ्राधारित  =  ।

 Abolition  of  Sole  Agency  System  for  Cement

 3868.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Industrial  Deve-

 lopment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  abolished  in  principle  the  sole  agency

 system  in  the  case  of  cement;

 (b)  if  so,  the  number  of  factories  where  this  system  is  still  in  force;

 (c)  whether  the  Dalmia  Cement  Factory  and  the  Orissa  Cement  Factory

 allow  2  per  cent  profit  by  way  of  sole  agency  commissio:;  and

 the  names  of  the  sole  agents  of  these  factories

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur

 Rahman  Ansari)  :  (a)  &  (b)  The  Government  of  India  have  not  prescribed

 any  system  of  sole  agency  and  therefore  the  question  of  its  abolition  by  the

 Government  does  not:  arise.  Sale  of  cement  through  sole  agency  is  a.  matter

 purely  within  the  discretion  of  the  concerned  cement  producers.

 (c)  and  (d)  The  Dalmia  Cement  (Bharat)  Factory  and  the  Orissa  Cement

 Factory  are  stated  to  be  paying  Rs.  1-75  per  tonne  as  sole  agency  commission

 to  the  Cement  Distributors  Ltd.,  New  Delhi,  who  are  their  sole  selling  agents.
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 पोस्टल  स्टेशनरी  की  छपाई

 3869.  श्री  हि ०  लक प्पा  कया  संचार  मंत्री  यह बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 पोस्ट  कार्डों  ate  भ्रन्तदेशीय  पत्रों  की  छपाई  का  काम  सरकार  के  अलावा  प्राय  किन

 एजेन्सियों को  दिया  जाता  है  यह  काम  किन  शर्तों  क  ग्रीन  सौंपा  जाता  है

 क्या  यह  बात  सरकार  की  जानकारी  में  है  कि  नक  श्रन्तदंशीय  छपाई  करने

 वाली  प्राइवेट  एजेन्सी  भी  एसी  सामग्री  की  अधिक  संख्या  का  बिल  बनाकर  कम  संख्या  में  सप्लाई

 करके  भारी  मुनाफा  कमा  रही  हैं  ;

 इस  मामले में  सरकार  ने  कया  कार्यवाई की  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ०  शेर  पोस्ट  अन्तर्देशीय पत्न  शर

 साधारण  तथा  रजिस्टर  दोनों  प्रकार  के  एवार्ड  लिफाफे  नासिक  की इंडिया  सिक्यूरिटी  प्रेस  से

 छपवाए  जात  हाल ही  क  वर्षों  में  पोस्टकार्ड  भ्रन्तदेशीय  पत्न  कार्ड  की  छपाई  का  काम  किसी

 दूसरी  एजेन्सी को  नहीं  दिया  गया  है  ।

 )
 जी

 नहीं
 ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  श्रनसंधान  काय  क्रम

 3870.  श्री के  ०  लंक प्पा  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 योजना  आयोग  की  अनुसंधान  कार्य  क्रम  समितियों  द्वारा  प्रारम्भ  किए  जाने  वाले  अनुसंधान

 कार्यक्रमों  का  व्योरा क्या  है

 इन  कार्यक्रमों  का  राज्य-वार  व्योरा  क्या  है  झ्र  विशेष  रूप  से  कर्नाटक  राज्य  के  कार्यक्रमों

 का  व्योरा क्या  है  ;  श्र

 कुछ  मंत्रालयों  के  मामले  में  क  छ  कार्यक्रमों  में  दुहरा  कार्य  हो  रहा है
 ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहनਂ  मारिया )  योजना  झ्रायोग  की  श्रनुसंघान

 कार्य  क्रम  मूल्यांकन  समिति  सितम्बर  1967  में  समाप्त  कर  दी  गई  थी  |  उसके  बाद  से  योजना  प्रयोग

 ऐसे  क्षेत्रों में  जो  योजना  के  निर्माण  तौर  कार्यान्वयन  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बद्ध  समिति  स्तर  पर

 प्रनुसंघान  अध्ययन  चला  रहा  है
 ।

 जब  भी  विभिन्‍न  अनुसंधान  विश्वविद्यालयों  से  अध्ययन

 प्रस्ताव  प्राप्त  होते  हैं  ,  उन  पर  गुण-दोषों  के  ब्रा धार  पर  विचार  किया  जाता है  ।

 क्योंकि  कुछ  भ्रध्ययनों  का  uta  भारतीय  महत्व  है  जब  कि  कुछ  राज्यों  के  एक  समूह

 से  संबंधित है  इन  अध्ययनों  का  राज्यवार  व्योरा  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  इस  वर्ष  प्रारम्भ किए

 गए  एक  अध्ययन  क्षेत्र  में  प्राचीन  कर्नाटक  कौर  केरल  भराते  हैं  जब  कि  दूसरे  प्र  तावित  अध्ययन

 में  कर्नाटक  सहित  दक्षिणी  राज्य  चिराग  |

 जहां  तक  योजना  झ्रायोग  को  ज्ञात  है  कार्यक्रमों की  पुनरावत्ति  नवदीं  हुई  है
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 eee

 उद्योग  site  कृषि  के  प्रविष्ट  पदार्थों  को  पुनः  प्रयोग  में  लाने  संबंधी  योजना

 3871
 श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उद्योग  ale  के  अवशिष्ट  पदार्थों  को  पुनः  प्रयोग में  लाने  सम्बन्धी

 एक  योजना  को  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 श्रौद्योगिक
 विकास  tat  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम )

 विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी योजना  1974-79  क प्रारम्भ क  प्रथम  तथा  द्वितीय

 aaa को  जिन  में  अरन्य  बातों  क  साथ-साथ  उद्योग  तथा  क  अवशिष्ट  पदार्थों  के  प्रयोग  करने

 के  लिए  अनुसंधान तथा  विकास  संबंधी  योजना की  मुख्य  बातें  भी  शामिल  26
 1974

 को  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया  था

 ग्रौद्योगिक श्रवर्शिष्ट पदार्थों के क्षेत्र में पदार्थों  के  क्षेत्र  आरम्भिक  संयंत्र  अ्रभिकल्प तथा  इंजीनियरी

 संबंधी  परियोजनाएं  निर्धारित  की  गई  हैं  जिन  में  स्फोटन  भट्टी  धातु  मल  से  कम  भार  के  समच्चय

 फ्लाई एश  का  चीनी  संयत्रों  के  कार्वनीकत  श्रापंक  से  स्वचालित  पक्की  चिनाई  का  जल

 कार्यों  के  face  से  कम  भार  के  क  पी  औद्योगिक  प्रवर्शिष्ट  पदार्थों  से  पैनल  तथा

 ढलाई  पावडर  शादी  शामिल  हैं  ।  प्रयोगशाला way  के  लिए  जो  मुख्य  परियोजनायें  सुझायी  गयी

 है  धातुमल  सीमेंट  तथा  श्री-सल्फेट  सीमेंट  के  लिए  भट्टी  क  धातु  सीमेंट  उत्पादन  के  लिए

 फासफोरस  भट्टी  के  एल्यूमिनियम  उद्योग  के  उपलब्ध  लाल  मिट्टी  से  भवन  निर्माण  सामग्री

 का  प्रयोग  atte  शामिल  हैं  ।

 कमी  संबंधी  प्रविष्ट  पदार्थों  के  क्षेत्र  में  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  की  राष्टीय  समिति  द्वारा

 प्रस्तावित कछ  भ्र नसं धान  श्र  विकास  परियोजनाएं निम्न  प्रकार  हैं

 चावल  की  इसी  का  श्रमिक  उपयोग  ।

 ate  संबंधी  अवशिष्ट  पदार्थों  जई  के  भुट्टे की  बाल  तथा  मूंगफली के

 लकड़ी  के  बरादे  इत्यादि  से  फरफ्यूरल  |

 सेल्यलोस  संबंधी  अवशिष्ट पदार्थों  भुट्टे के  घास  नारियल क  खोई

 की  सूक्ष्म  जीवी  अपघटन  द्वारा  पोषक  खाद्य  में  परिवर्तित  करना
 |

 फसल  संबंधी  अवशिष्ट  पदार्थों  का  खाद  के  रूप  में  उपयोग  |

 कार्बनिक  अवशिष्ट  पदार्थों  यथा  की  खली  की  रासायनिक  प्रक्रिया  द्वारा खाद  बनाना  ।

 कमी  संबंधी  अ्रवशिष्ट  पदार्थों  /  उपोत्पाद ों  का  गत्ता  श्रावसलिक  उत्पादन तथा

 सक्रियता  कार्बन  निर्माण  में  उपयोग  ।

 जैव-गेस  जनित  wera  संयत्र  का  अभिकल्प तथा  विकास  1
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 Gas  and  Fuel  Oil  for  Cocking  purposes  frem  Agricultural  Wast

 3872.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Fuel  Research  Institute  has  evolved  such  a  pro-
 cedure  as  would  enable  preparation  of  gas  and  fuel  oil  for  cooking  purposes
 from  agricultural  wastes ;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  taken  steps  to  develop  and  make  it

 easily  available  to  the  public;

 (c)  if  so,  main  features  thereof;  and

 (d).  whether  Government  have:  also  estimated  the  quantity  of  such  gas
 and

 cil
 to  be  produced  in  the  country?

 The  Minister  of  Industrial  Development  Science  and  Technology  and  Agri-
 culture  (Shri  Subramaniam)  :  (a)  The  Central  Fuel  Research  Institute

 (CFRI)  has  carried  out  some  experiments  for  production  of  fuel  gas  from

 agricultural  wastes.  No  experiments  have  been  conducted  for  production
 of  fuel  oil.

 (b)  and  (c)  The  work  has  not  yet  reached  a  stage  where  it  can  be  made

 available  for  commercial  utilisation.

 (d)  The  work  is  still  at  experimental  stage  and  the  results  are  not  yet
 conclusive  for  estimation  of  quantity  of  gas  that  can  be  produced.

 नागालेंड  में  सैनिक  कार्यवाही  बन्द  किए  जाने  का  नागालैंड  के  मुख्य  areal का  सुझाव

 3873.  श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  नागालण्ड  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्र  से  नागालैण्ड  में  सैनिक  कार्यवाही बन्द  किए  जाने

 का  ware किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय म  उपमंत्री  एफ०  एच ०  जी  नहीं  श्रीमान ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रमुख-कच्चे साल  की  कमी  का  भारतीय  औद्योगिक उत्पादन  पर  प्रभाव

 3874.  श्री  मधु  लिमये :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रमुख  कच्चे  माल  की  कमी  का  1973  में  देश  के  औद्योगिक  उत्पादन पर  बुरा

 प्रभाव  पड़ा  ,
 a

 उद्योग  की  कुल  झ्रांवश्यकता  की  तुलना  में  इस  कमी  का  ब्योरा  क्या है  ;

 '  क्या  area  करके  इस  कमी  को  किसी  सीमा  तक  दूर  करने  का  कोई
 प्रयत्न  किया

 गया

 ;  शर

 तो  1973  में  कितन  श्रौययोगिक  कच्चे  माल  का  आयात  किया  गया
 ?
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 साय

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  सी  ०

 तथा  1973
 में  उत्पादन

 जो
 कि  पिछले  वर्ष  से  केवल  नाम  मात्र

 को  0.

 प्रतिशत  afer  किसी  सीमा  तक  ग्र लौह  धातुओं  तथा  मूलभूत  रसायन  पदार्थों  आदि  की

 कमी  का  प्रतिफल था  ।  कल  मांग  के  प्रपात  में  कमी  की  ठीक  ठीक  सीमा  का  आकलन  नहीं  किया  जा

 सकता  क्योंकि  उत्पादित  वस्तु भ्र ों  में  से  कई  मध्यम  उत्पाद  हैं  पौर  कूल  भ्रन्तिम  उत्पादन  के  आधार  पर

 उनकी  व्युत्पन्न  मांग  होती  है  ।

 कमी  को  दूर  करने  के  वास्ते  विदेशी  मुद्रा  के  अवरोधों  के  मन्दर  धतूरों

 तथा  रसायन  पदार्थों  शादी  के  आयात  की  ्य  दे  दी  गई  है  ।

 1972-73
 तथा  1973-74  से  फरवरी  )  के

 दौरान  कतिपय  मुख्य  कच्चे  माल

 के  रायात का  मूल्य  नीचे द दी
 गई  सारणी  में  खित है  ।

 करोड़  रु०  में  मत्य

 उत्पादित  वस्तुएं  1972-73  1973-74

 )

 लोहा तथा  इस्पात  217.  14  217.  98

 धातु
 101,62  118.03

 रसायन  तथा  मिश्रण  88.  87  92.  96

 प्लास्टिक  सामान  फिर  से  बनाया  सेल्यूलोज  तथा  करीम

 फिरोजा  11.  47  14.  02

 पाँचवी  योजना  में  कृषि  सुधारਂ

 3875.  श्री  भोगन्द्र इप  व्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  पांचवी  योजना  में  देश  में  मूलभूत  कमी  सुधार  लागू  करने  पर  बल  दिया

 गया है  ;

 क्या  इन  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  में  1974  के  तक  इन  सभी  सुधारों  का

 पुरा  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  किए  गए  हे
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  (  तथा  पांचवी

 वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  भूमि  सुधार  का  तेजी  से  तथा  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वयन  करने  पर  पर्याप्त

 बल  दिया गया  है  ।  भूमि  सुधार  का  कार्यान्वयन  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  ।  राज्य  सरकारों

 को  सलाह  दी  गई  है  कि  इस  की  शी  घ्  कार्यान्वित क  लिए  समूचित उपाय॑  अपनाएं
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 गया कागज  का  कारखाना

 3876.  श्री
 सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  गया  के  निकट  एक  कागज  का

 कारखाना  स्थापित  करने  की  अनुमति  मांगी  है  क्योंकि  उस  कारखाने  के  लिए  कच्चा  माल  यहां  काफी

 मात्रा में  उपलब्ध  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  तथा  कृषि  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम )  :

 ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  1.0  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 काल  में  बेली  कपिल  रोवर  योजना  के  लिये  व्यवस्था

 3877.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  सिंचाई  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  [3  करेंगें

 कि

 क्या  चालू वर्ष
 के  लिए  राज्य

 में  विद्युत  योजना  के  aria  पर्याप्त  संसाधनों
 के  श्रभाव  क

 कारण  केरल  में  वैली  कपिल  योजना  के  लिए  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  दौरान  कोई

 व्यवस्था नहीं  की  गई  है

 यदि  तो  केरल  सरकार  ने  अपने  18  1973 के  पत्न  द्वारा  भारत  सरकार से

 अनुरोध किया  है  कि  वहू  इस  परियोजना को  मित्र  विशेष  रूप  से  कनाडा  से  सहायता  क  लिए

 भेजे ;  alt

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय में  उपमंत्री  श्री  सिद्धेश्वर
 :  साइलेंट घाटी  स्कीम

 1973  में  स्वीकृत  की  गई  थी  तथा  इससे  छठी  योजना  म  लाभ  उपलब्ध  होंग  ।  संसाधनों की

 तंगी के  1974-75  वर्ष  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।

 (7)  केरल  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  केरल  शल्य  बिजली  बोझ  क  इस  प्रस्ताव

 को  मानने  के  लिए  सिफारिश  की  है  कि  इस  परियोजना  के  लिए  मित्र  विशेषकर  कनाडा

 सहायता  मांगी  जाए
 ।

 यदि  विदेशी  सहायता  उपलब्ध  हो  जाती  है  ,  तो  भी  केरल  राज्य  बिजली

 बोर्डे  को  इस  परियोजना  में  धन  लगाने  के  लिए  wot  राज्य  योजना  में  रुपया-संसाधनों को  व्यवस्था

 करनी  क्योंकि  किसी  भी  सहायता  देने  वाले  देश  से  प्राप्त  विदेशी  मुद्रा  राज्य  सरकार  को  उपलब्ध

 नहीं हो  जाती  ।

 Disparity  in  Pay  Scales  of  Technocrats  and  IAS  Officers

 3878.  Shri  M.  Daga  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 1a  Atenaritey  in  tha  nav  anpalada  af  Tan
 (a)  whether  there  aw  eS  parivy  In  tne  pay  scales  01  Technocr  ats  and  J,A.g

 officers  ;

 104



 6  1896

 (b)  if  so,  the  basis  thereof;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  remove  this  disparity.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Depart-
 ment  of  personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  (a)  to  (c)  The  pay  scales  for

 the  various  Services/posts  are  determined  on  the  basis  of  the  duties  and  ros-

 ponsibilities;  the  difficully  and  complexity  of  the  tasks  to  be  performed;  the

 degree  of  supervision  to  be  exercised;  the  basic  qualifications  required;  and  a

 number  of  other  factors.  Since  there  is  bound  to  be  come  difference  in  one  or

 more  of  these  factors  in  respect  of  the  Services  operating. in  different  disci-

 plines,  it  is  not  possible  to  achieve  absolute  parity  between  the  various  Ser-

 vices.  However,  it  has  been
 the policy  of  Government  to  in

 pay  structures  of  the  different  Services,  if  any,  to  the  extent  possible.

 The  Third  Central  Pay  Commission  had  considered  the  factors  mentioned

 above  while  recommending  pay  scales  for  the  I.A.S.  and  the  Technical  Services

 and  come  to  the  conclusion  that  it  was  not  practicable  to  have  an  arithmatical

 equation  between  them.  The  Commission,  however,  felt  that  the  salary  struc-

 ture  for  these  services  should  aim  at  some  broad  parity.  With  this  end  in  view,
 the  Pay  Commission  had  recommended  equation  of  the  junior  scales  ef  these

 Services;  barrowing  the  existing  differential  at  the  start  of  the  Senior  Scales;

 improvement  of  the  Junior  Administrative  Grade  of  the  Engineering  Services

 by  equating  its  maximum  with  the  maximum  of  the  Senior  Scale  of  the  I.A.S.

 providing  a  Selection  Grade  above  the  Junior  Adminisirative  Grade;  and,  up-

 grading  the  higher  posts  in  the  Engineering  Services  to  bring  them  in  line  with

 the  higher  posts  available  to  the  1.A.8.  These  recommendations  which  aim  at.

 near  parity  between  the  I.A.S.  and  the  Technical  Services  have  already  been

 accepted  by  Government.  Attention  in  this  connection  is  also  invited  to  the

 Statement  laid  on  the  table  of  the  House  on  the  29th  March,  1974,  by  the

 Finance  Minister.

 ah  a.
 सिक  सनज़ मंट  श्राफ  सिक  मिल्ज

 3879.  श्री  विक्रम  महाजन

 श्री  नवल  किशोर  सिह
 कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उनका  ध्यान
 17  1974

 बम्बई  के  एक  साप्ताहिक  में  मैनेजमैंट  श्र

 सिक  मिल्सਂ  शशांक  से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  शर  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 किये गये  हैं  ?

 औद्योगिक विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जिन्ना  रहमान  atk

 17
 1974  को

 ब्लिट्ज  में  सिक  मेनेजमेंट  श्राफ  सिक  मिल्स  शीर्षक  से  प्रकाशित
 दया  जायरा VEE“ATLE

 हसन  के  तथ्यों  का  सुनिश्चय  किया  जा  रहा  है  उसे  सभा  पटल  पर  रख
 ति
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 स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  में

 Re  :  Adjournment  motion

 को
 कृष्ण  चन्द्र  :  क्च-बिहार में  सी०  कार  पी०  द्वारा  गोली  चलाने  के

 बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  है  se क  8

 mere  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  है  |  फिर  भी  मैं  गृह  मंत्री  को  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहूंगा  |

 गृह  मंत्री को  जानकारी  एकत्र  करके  सभा  में  यथा  शीष  बतानी  चाहिये
 ?

 को  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैंने  भी  एक  स्थगन  प्रस्ताव की  सूचना दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  मामलें  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  अन रोध भ्छ्  है  कि

 मेरे  विशेषाधिकार  के  मामले  को  कल  या  ard  ate  इस  we wo  पर  साज  चरना  फी  जाद

 अध्यक्ष  महोदय  में  कह  सकता  हुं  कि  बाद  में  कभी  ले  लिया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  यह

 नहीं  कह  सकता कि  इसको  कल  लें  लिया  जायेगा  |

 प्रा  मधु  दण्डवत  :  श्राप  इसे  जब  भी  उचित  समझें  चर्चा  के  लिये  ले  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  हम  बाद  में  किसी  दिन  इसे  ले  सकते हैं  ।

 विशेषाधिकार का  प्रश्न

 Question  of  Privilege

 कतिपय  फर्मों  के  लाइसेंस  के  जारी  किये  जाने  सम्बन्धी  अभ्यावेदन पर  कुछ  संसद  सदस्यों  के

 कथित  हस्ताक्षरों  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  राज्य  सभा  में  दिये  गये  कतिपय  वक्तव्य  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka) :  1  gave  three  notices  of  breach  of  privil  ९86.
 The  Statement  made  by  the  Minister  of  Commerce in

 Rajya
 Sabha

 yesterday has  affected  the  dignity  of  this  House  and  therefore,  he is  guilty  of  contempt  of

 this  House.

 Other  notice  is  in  regard  to  the  former  Minister  of  Foreign  Trade  Shri

 L.  N.  Mishra  and  21  Members  of  Lck  Sabha.  According  to  my  information  the

 applications  made  for  the  grant  of  these  licences  earlier  were  rejected  by  the

 Ministry  but  subsequently  on  the  basis  of  the  memorandum  allegedly  signed

 by  M.  Ps.  licences,  were  granted  to  those  persons  who  were  selling  them  through

 intermediaries,  which  15  an  offence.  The  whole  affair  is  very  dirty

 The  C.B.I.  started  an  enquiry  after  this  matter  was  published  in  the

 Blitz  weekly.  All  Members  except  Shri  Tul  Mohan  Ram  said  that  the  signatures
 were  forged.  The  Minister  knew  all  these  facts.  Even  then  he  chose  to  disclose

 the  names  of  the  Members.  This is  improper  because  the  concerned  members
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 विशेषाधिकार

 का  प्रश्न

 have  said  that  the  signatures  are  forged.  Even  in  regard  to  the  one  member

 who  has  owned  his  signatures  the  Minister  said  that  his  presumpticn  is  that

 signatures  are  also  forged.  It  was  during  the  terms  of  Shri  L.  N.  Mishra
 that  the  whole  conspiracy  was  hatched.

 I  do  not  want  to  cast  any  motions  on  those  18  members  who  have  denied

 these  signatures.  No  clouds  of  doubt  should  remain  over  these  18  members.

 The  whole  matter  needs  to  be  thoroughly  investigated  and  members  fully  clear-

 ed  by  the  Privilege  Committee  or  any  other  enquiry  which  may  be

 set  up  in  this  regard.  Its  report  should  come  to  this  house  first  so  that  we

 could  discuss  it....(Interruptions)

 Inquiry  should  not  only  he  conducted  m  regard  to  the  signatures  of  these

 Members  and  their  role  in  the  whole  affair  but  into  the  entire  licencing  pro-
 cedure.

 Mutual  relations  of  Lok  Sabha  and  Rajya  Sabha  are  also  involved  in  this

 affair.  If  the  motion  is  against  Shri  Chattopadhyaya,  it  should  go  to  the  Rajya
 Sabha.  So  far  as  the  Lok  Sabha  Members  are  concerned,  the  Rajya  Sabha

 has  no  right  to  go  into  the  matter.  It  will  have  to  be  done  by  this  House  only.

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  इस  मामले  के  दो  उद्देश्य  हैं  लेकिन  दोनों  का  उद्देश्य

 विशेषाधिकार  से  है  ।

 वाणिज्य  मंत्री  ने  दूसरे  सदन  में  कुछ  सदस्यों  के  नाम  बताये  हैं  ।  कोई  भी  मंत्री  ऐसा  कर  सकता

 है  ।  भ्र सली  मामला  यह  है  कि  उन्होंने  यह  उस  समय  बताये  हैं  जबकि  मामले  की  जांच  हो  रही  है

 are  जबकि  अधिकतम  सदस्यों  ने  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  कि  उन्होंने  हस्ताक्षर  किये

 मंत्री  महोदय  ने  जानकर  सदस्यों  की  मानहानि  की  है  ।

 इसके  ्रतिरिक्त मंत्री महोदय ने मंत्री  महोदय  ने  झ्र भी  तक  उन  सदस्यों  को  इससे  बरी  नहीं  किया  है  ।  उन्होंने

 रूप  से  यह  नहीं  बताया  है  कि  हस्ताक्षर जाली  है  ।  सदस्य  कभी  भी  संदेह की  ग्रवस्था  में

 उन्हें नाम  नहीं  बताने  चाहिये  थे  ।  उन्होंने  सार्वजनिक  हित  की  ars  लेकर  कहना  चाहिये  था  कि

 मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।  लेकिन  उन्होंने नाम  बता  दिये  ।  प्रतीत  होता  है  कि  इस  बारे  में  कौर  भी

 जांच  होगी  |

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इल  क्ट्रॉनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दर

 :
 मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  ने  वह  प्रश्न  तथा  नहीं  पढ़ा  जो  इस  मामलें  से  सम्बन्धित

 2
 टे है  |

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  मैंने  सभी  कागज  पढ़ें  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  उस  सदनਂ  में  कहा

 है  कि  मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए  ०
 सी

 ०  जानें  )
 :  यदि  माननीय  सदस्य  प्रश्न  उत्तर

 पढ़े  डालते  तो  यह  विवाद  कुछ  कम  हो  जाता  ।  मेरे  विचार में  श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  ने  इन्हें  नहीं

 पढ़ा
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 oe  SS  Or

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  मुद्दे  इस  बात  का  पूरा  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  उस  समय  नाम

 बताये  थे  जब  उन्हें  पह  मालूम  नहीं  था  कि  ये  सदस्य  सचमुच  इस  मामले  से  सम्बद्ध  मंत्री  महोदय

 क  सार्वजनिक  हित  में  इनके  नाम  नहीं  बताने  चाहिये  थे  ।

 वाणिज्य  मंत्री  ने  सदन  तथा  सदस्यों  को  ग्रपमानित  किया  है  ।  किस  प्रकार  ?  21  सदस्यों

 की  सिफारिश  पर  लाइसेंस  देकर  .  .  .  मैं  मंत्री  महोदय  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का

 प्रस्ताव पेश  कर  रहा  हूं  ।

 लाइसैंस  ऐसी  पार्टियों  को  दिये  गये  जिन  के  नाम  काली  सूची  में  दर्ज  हो  चुके  थे  ।  इस  प्रकार

 सभा  तथा  इस  के  सदस्यों  को  भ्रपमानित  किया  गया  है
 ।  ।

 लाइसेंस  21  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  पत्न  के  दबाव  के  कारण  दिये  गये  ।  यदि  सदस्यों

 के  कहे  १2  यह  बात  मान  ली  जाये  कि  उन्होंने  हस्ताक्षर  नहीं  किए  तो  इस  बात  की  जांच  की

 जानी  चाहिये  कि  इस  प्रकार  सदस्यों  को  बदनाम  करने  का  षड़यंत्र  किस  प्रकार किया  गया  |  way  प्रश्न

 यह  है  कि  यह  किस  के  द्वारा की  इस  बारे  में  सदन नें  पहिले ही  एक  परम्परा बना  रखी  है  कि

 इस  प्रकार  की  जांच  सभा  की  समिति द्वारा  की  जाये  ।

 इस  बारे  में  किसी  निर्णय  पर  तभी  पहुंचा जा  सकता  है  जब  यह  मामला  जांच  के  लिए

 विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाए  ate  फिर  21  सदस्यों  को  बदनाम  करने  के  षडयंत्र  की

 जांच  के  लिए  सभा  की  एक  समिति  बनाई  जाए  ।

 श्री  ज्योतिर्मय बसु
 :  ने  30  1974  के  अ्रपने  ap  में

 जो  स्पष्ट  आरोप  लगाए  गए  हैं  उन्हें  प्रभी  तक  नकारा  नहीं  गया है  ।  पत्र  पर  किसी  ने  न्यायालय

 में  मुकदमा  चलाने
 की  कार्यवाही  भी  नहीं  की  गई  है

 ।

 श्री  चट्टोपाध्याय  के  कल  के  वक्तव्य  में  एक  स्पष्ट  टिप्प्णी  यह  थी  कि  मूल  अधिसूचना  में  कुछ

 कमी  थी  कौर  उसे  दूर  किया  गया
 था  ।

 इसके  परिणामस्वरुप पहले  वंचित  किये
 गय  व्यक्तियों  को

 नियमानुसार  लाइसेंस  दिये गये
 ।  स्थिति  यह

 है  कि  पांडिचेरी  की
 1

 पार्टियों  को  30  लाख  के

 लाइसेंस  दिये  गये  कौर  यह  att  है
 कि  इसके  डेढ़  लाख  रुपया  किसी  प्रभावी  व्यक्ति

 को  दिया  गया  ।  इन  पार्टियों  को  नियमानुसार  लाइसेंसों  से  वंचित  किया  गया  परन्तु  oe  लाइसेंस

 देने  के  लिये  उन  नियमों  में
 परिवहन

 किया  गया  !

 पर्  एंकर  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  यह  है
 कि  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  ने  यह  नहीं  बताया  कि  मामल  म

 पी:कार्यत्राही  की  गई  है  wear  नहीं  ।  उन्होंन  भी  नहीं  बताया  कि  एक  सदस्य  न  सरकारी

 करण  के  सीमा  अपना  अपराध  मान  लिया  है  ।  उन्होंन  यह  जानत  हुए भी  इस  बात  को  अपने

 ब्र क्त व्य  में
 न

 बता  कर  संसदीय  प्रक्रियाश्नों  का  उल्लंघन  किया  है
 ।

 इस  प्रकार  यह  विशषाधिकार  भंग  का  मामला  है  alt  संबंधित  श्री  कुलमोहन

 जब  तक  ae  दोष  मुक्त  सिद्ध न  किया  जाय  ।
 सभा

 को
 लोगों

 के  सन्मुख  निंदनीय  बनाया  है

 इस  प्रकार  उन्होंने विशेषाधिकार भंग  किया  दूसरे  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  सूचना  प्रगट
 न

 करना

 भी  विशेषाधिकार  का  भंग  है  ।
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 क

 मामले  की  पुरी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये
 दो

 कार्य  तुरन्त  किये  जाने  चाहिये  ।  सबसे

 पहले  मामले  से  सम्बद्ध  सभी  फाइलें  जब्त  करके  भ्रध्यक्ष  महोदय  के  पास  जमा  होनी  चाहियें  और

 उन्हें  सील  किया  जाने  जिससे  उनमें  हेरफेर  न  हो  सक  ।  दोनों  सदनों  की  एक  स्वेद लीय  समिति

 पुरी  जांच  करे  ।  श्र  जांच  से  यदि  श्री  कुलमोहन  राम  को  दोषी  पाया  जाये  तो  उन्हे  सदन

 की  सदस्यता से  हटाया  जाय े।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  The  First  thing  we  have  to  keep
 in  mind in  this  regard  is  that  the  Memorandum  was  received  by  the  Commerce

 Ministry  on  the  23rd  November  1978  which  contained
 signatures

 of  21  Members

 of  Parliament.  The  question  is  why  there  was  delay  in  examining  the  Memo-

 randum  received in  1972.  It  is  also  to  be  seen  who  was  the  then  Commerce

 Minister,  who  received  the  Memorandum,  whether  it  came  through  post
 or  was  it  delivered  personally?

 When  the  matter  came  before  the  present  Commerce  Minister  he  could

 have  contacted  21  Members  of  Parhament  to  find  out  whether  they  had

 signed  the  Memorandum.  But  he  did  not  do  so  It  is  a  failure  on  his  part
 The  matter  was  referred  to  the  C.B.I

 Shri  Shyamnandan  Mishra
 :  May

 I  know  whether  the  C.B.I.  has  started

 the  enquiry  at  its  own?  If  it  is  so,  it  is  a  discrimination  against,  because  they
 do  not  undertake  enquiries  against  Ministers  at  their  own.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  I  am  not  in  favour  of  an  enquiry  by  any
 Government  Agehcy  in  a  case  connected  with  the  conduct  of  Members  of

 Parliament  A  Parliamentary  Committee  alcne  should  go:  into  the  matter.

 (Interruptions).  18  members  out  of  21  members  have  denied  of  having  signed
 the  Memorandum.  So  it  has  to  be  found  out  how  has  forged  their

 signatures?
 Is  it  also  to  be  enquired  whether  it  is  the  procedure  of  the  Ministry

 to  issue

 licences,  the  recommendations  of  Members  of  Parliament,  without  going  into

 merits  of  the  case.  Let  us  also  know  it  if  it  is  so.  Or  it  is  the  prerogative  of

 the  ruling  party  Members  only

 It  is  a  matter.  relating  to  the  conduct  of  Members  of  Parliament.  1+  is

 I  therefore  feel  that  with  a  view  to a  question  of  dignity  of  the  Lok  Sabha

 ensure  high  standards  of  0.01  in  public  life  and  particularly  by  Members

 of  Parliament  a
 Parliamentary

 Committee  presided  over  by  the
 Speaker

 be  constituted  to  examine  the  entire  episode  relating  to  the  representation
 made  to  the  Ministry  of  Commerce  over  the  alleged  signatures

 of  21  Members

 of  Lok  Sabha,  the  relevation  that  most  of  these
 signatures

 are  forged,  the

 actual  allotment  of  licences  to
 parties

 mentained  in  the
 representation

 and

 to  make  necessary  recommendaiions  in  this  regard.

 श्री पी०  जी०  मावलंकर  )  :  यह  बात  बहुत  ही  स्पष्ट  है  कि  यह  मामला  सदन  की

 प्रतिष्ठा  का  है  कौर  इस  प्रकार  के  मामले  में  राजनीति  नहीं  पानी  चाहिये  परन्तु  फिर
 भी

 इस  मामल

 पर  राजनैतिक रंग  लगा  कर  देखा  जा  रहा  है  ।  मेरे  विचार
 से  इस  मामले  के

 दो
 पहलू  ह  ।

 पर र इसका  जाला  fee  था
 छ

 दत  तहॉदकॉसिस  पलाव
 स  सत  देने  की
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 प्रक्रिया  व्यवहार का  है  |  यह  मामला  किसी  सदस्य  व्यवहार  तथा  सम्मान
 की

 बात  नहीं

 बल्कि यह  सारे  सदन  का  मामला है  ।  इस  रूप में  यह  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिसे  केवल  केन्द्रीय

 ब्यूरो की  जांच  पर  ही  छोड़  दिया  जाये  ।  भ्रध्यक्ष  महोदय  के  सीधे  माग  दर्शन  में  उनके

 पत्तित्व में  बनी  एक  सर्वदलीय  संसदीय  समिति  को  इस  मामले  की  व्यापक  जांच  का  प्रश्न  सौंपा

 जाना  चाहिए  ।  जो निष्पक्ष  रूप  से  सारे  मामले की  छानबीन  करक  भ्र पना  निर्णय  दे  ।

 में इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  जो  कुछ  दूसरे  सदन  में  होता  है  वह  उसी  सदन  की  मामला है
 |

 ब्रिटेन
 में

 भी  दोनों
 सदन  एक  दूसरे  से  स्वतंत्र  हैं  एक  सदन  द्वारा  दूसरे  सदन  की  कार्यवाह

 की  जाच  पड़ताल  नहीं  की  जा  सकती  |  यदि  एक  सदन  कें  सदस्य के  विरुद्ध  दूसरे  सदन  में  कोई

 लगाया  जाता  है  तो  उस  मामले  को  वहां  उठान  के  स्थान  पर  उस  सदन  के  पीठासीन

 कारी
 जिस  सदन

 का
 वह  सदस्य  प्रेषित  किया  जाये

 ।
 वाणिज्य  मंत्री

 को
 यह  सूचना  दूसरे

 सदन  में  न  देकर  इस  सदन  के  सभापति  के  माध्यम  से  ग्रध्यक्ष  महोदय  को  देनी  चाहिये  थी  ।  अत

 इसमें  विशेषाधिकार  का  भरत  बनता  है  ।  इस  सदन  के  सदस्यों  व्यवहार  की  जांच  इस  सदन  द्वारा

 ही  की  जा  सकती है  उसमें  दूसरे  सदन  का  कोई  दखल  नहीं  हो  सकता  इस  मामले  को

 विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाये  ।

 maa  महोदय
 :

 मुझे  लगभग  15  सदस्यों से
 सूचनाएं  प्राप्त  हुई

 ह
 कि  वे  नियम

 357

 के  प्रधान  arian  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  देना  चाहते  ह  ।
 शायद  यह

 सब
 सदस्य  बताना  चाहते हैं  कि

 उनके  हस्ताक्षर जाली  है  ।  में  उन्हें
 इसकी  अनुमति  दे  रहा  हूं

 ।

 Shri  Jagannath  Mishra  :  Sir,  I  have  to  say  that I  have

 neither  signed  any,  application
 for

 licence  from  any  party  101  द  am  connected

 any  way  with

 Some  months:ago  C.B.I.  officials  invited  me  in  this  connection.  cate-

 gorically  told-them  that  I  have  not  signed  anything
 and  my  signatures

 have

 been  forged.  feel  that  mentioning  of  my  name  in  the  Rajya  Sabha is  not

 a  justice  with  me.

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  )  :  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  राज्य  सभा  में
 एक  प्रश्न  का

 उत्तर  देते  समय  मेरे  नाम  का  उल्लेख  करने  से  मुझे  दुख  हुआ
 ।  कुछ  वर्ष  पुर्व  केन्द्रीय  जांच-ब्यूरो

 के  अधिकारी  मेरे  पास  गए  थे  ale  किसी  ज्ञापन  पर  मेरे  हस्ताक्षरों  कके  बारे  में  मेरे  से  पूछत
 छ  की  ।

 मने  उन्हें  कहा  कि  इस  पर  मैंने  हस्ताक्षर नहीं  किए  हैं
 ग्रंथ

 ये  हस्ताक्षर  जाली  |  |  यह  बहुत

 दुख  की  बात  है  कि  इस
 क

 बावजूद  वाणिज्य  मंत्री  ने  मेरे  नाम॑  का  उल्लेख  किया

 ।

 मैं
 यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ

 कि  मेरे  इस  प्रकार  कें  किसी  ज्ञापन  से  कोई  सम्बध  नहीं
 कौर

 मेरे  वह  हस्ताक्षर  जाली  हैं
 |  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसबारे

 में  ote  की
 जाये

 श्र  अपराधी

 को  समुचित
 दंड  दिया  at  ।

 श्री  मोहम्मद  जमीत्पुँहमान  :  इस
 संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि

 मैंने

 सस  के  कथित  आवेदन  पत्न  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  ह  ।  मेरे  हस्ताक्षर जाली  है  ।  मेरा  लाइसेंस  के

 अ्रावेदनपत्र  से  कोई  संबंध  नहीं  है
 ।  कुछ  मास  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 के
 अधिकारी  मेरे  पास  जांच  के
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 लिए  ae  थे  तो  मन  स्पष्टतया कहा  कि  मेरे  हस्ताक्षर  जाली  ह  इसके  बावजूद  मेरे  .  नाम क

 उल्लेख से  मुझे  है  ।  गर्त  म  झ्रापका  संरक्षण  चाहता  हुं
 ।

 डा०  संकटा  प्रसाद  )  :  इस  संबंध में  मुझ  यह  कहना  है  कि  मेंने  लाइसेंस  के  कथित

 आवेदन पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  मेरे  हस्ताक्षर  जाली हैं  ।  लाइसेंस  के  आ्रावेदन  पत्र  से  मेरा  कोई

 संबंध  नही ंहै  ।  कुछ  मास  पूवे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  अ्रधिकारी मेरे  पास  पुछताछ  के  लिए  पाया

 था  तो  मैंनें  स्पष्टतया कहा  था  कि  मेरे  हस्ताक्षर जाली  बावजूद  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  राज्य  सभा

 में  मेरे  नाम  का  उल्लेख  करने
 के

 कारण  मुझे  दुख
 य् (2 ग्रा

 है
 ।  मैं  ग्रा पसे  संरक्षण  की

 मांग  करता
 हुं  ।

 Shri  Mohammad  Yusuf  (Siwan)  I  was  much  shocked  to  hear  my  name

 unnecessarily  being  dragged  while  replying  a  question  in  the  Rajya
 Sabha  In  this  connection  I  have  not  signed  the  alleged  application  for
 licence  and  my  signature  is  forged  one  C.B.I.  officials  had  visited  my  house

 some  months  back  in  this  connection  and  I  denied
 emphatically

 that  signature
 was  mine.  told  them  it  1s  forged  one.  In  this  way  the  prestige  of  the  House

 has  also  been  '  You  are  the  custodian  and  guardian  of  the
 honour of  this  House  and  as  a  guardian  I  seek  your  protection.

 Shri  Shambu  Nath  (Saidpur) :  In  connection  with  mentioning  of,m 7
 name  in  the  Rajya  Sabha  by  the  Minister  of  Commerce  on  27-8-74,  I  would
 like  to  submit  the  following  points  by  way  of  personal  explanation:

 1.  That  I  have  not  signed  the  alleged  application  for  licence

 That  my  signature  1s  forged  one

 3.  That  I  have  no  concern  with  the  application  for  licence

 4.  That  one  C.B.I.  officer  had  visited  my  house  several  months  batk

 and  asked  me  showing  a  memorandum  that  whether  that  signature  was

 mime  I  denied  it  emphatically  and  said  that  it  is  forged  one

 The  statement  of  the  Hon’ble  Minister  has  hurt  my  prestige.  I,
 therefore,  suggest  that  a  thorough  enquiry  should  be  made  into  this  charge
 and  the  culprit  should  be  brought  to  book.

 Shri  Bhola  Pant  (Bagaha) :  I  have  already  made  a  statement  before  a

 C.B.1.  officer  that  1  have  not  signed  any  application  for  a  licence.  am

 shocked  to  learn  that  the  Commerce  Minister  has  mentioned  my  name  in  the’

 other  House  and  I  emphatically  deny  that  this  charge  is  baseless.
 *

 want

 to  ask  whether  it  was  properfor  the  Hon’ble  Commerce  Minister  to  mention

 the  names  of  members  of  the  Lok  Sabha  knewing  fully  well  that  C.B.I.  has

 already  made  necessary  investigation?  Is  it  not  contempt  of  the  House?

 Shri  Ram  Swarup  (Robertsganj)  :
 Iam  shocked  to  learn  that  my  name

 has  been  included in  the  list  of  members  of  Lok  Sabha  who  are  alleged  to  have

 signed  some  application  for  import  licence.  I  have  already  explained  to  a

 C.B.I.  officer  that  I  have  not  signed  any  such  application.  T  request  you
 to  take  necessary  steps  to  see  that  no  efforts  are  made  to  defame  us
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 _  ShriN.P.  Yadav  (Sitamarhi):
 It  has  been  alleged  in  an  answer  to  a  ques-

 tion  On  27-8-74  in  the  Rajya  Sabha  that  I  have  signed  any  application  for  im-

 port  licence.  I  want  to  offer  my  explanation  and  state  that  I  have  not  signed

 any  application  and  my  signature  might  have  been  forged.  I  have  already  made

 a  similar  statemént  before  an  officer  of  C.B.I.  request  that  thorough  investiga-
 tion  mdy  be  made  into  the  entire  episode  and  the  culprit  should  be  brought
 to

 Shri  Krishna  Chandra  Pandey  (Khalilabad)  :  The  people  will  look  down

 upon  us  when  they  would  come  to  know  that  our  signatures  are  forged  ones.

 1  have  already  made  a  similar  statement  before  an  officer  of  0.B.I.  But  the
 Commerce  Minister  has  not  mentioned  this  fact  in  his  reply  that  these  signa-
 tures  were  forged  ones.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  On  a  point  of  order,  Sir.  He  should
 read  the  same  statement  which  he  has  submitted  to  you  in  writing.  He

 should  not  say  anything  else.

 Mr.  speaker  :  This  is  in  order.  He  should  read  the  same  thing  which
 he  has  already  submitted.

 Shri  Krishna  Chandra  Pandey  :  Sir,  my  have  been  forged.
 have  no  connection  with  this  application.  This  charge  has  hurt  my  prestige

 and  I  shall  be  satisfied  only  if
 thorough  investigation  is  made  and  the  culprit

 brought  to  book.

 श्री  मोहम्मद  ताहिर  :
 मुझे  यह  जान  कर  दुख  है  कि  27  1974  के

 एक  प्रश्न के  उत्तर  में  मेरे  नाम  का  शभ्रनावश्यक रुप  से  उल्लेख  किया  गया  मैने  ऐसे  किसी

 पत्र  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  हैं  ।  कुछ  मास  पुर्व  केन्द्रीय जांच  ब्युरो  के  प्राधिकारी भी  हमारे  पास  भराये

 थे  और  मैं  ने  उन्हें  बताया
 था

 कि  वे  हस्ताक्षर  मेरे  नहीं  इस  से  मेरी  प्रतिष्ठा  को  धक्का  पहुंचा  है

 में श्राप से  ्  करता  हं  कि  इस  भ्रारोप  की  पूरी  जांच
 की

 जाये  श्र  दोषी  व्यक्ति  को  दंड  दिया

 जायें  तथा  इस  प्रकार  से  दिये  गये  लाइसेंस  को  रद्द  कर  दिया  जाये

 शी  हरि  किशोर  सिह  यह  एक  गम्भीर मामला  है  ।  इसलिये यदि  इस  प्रकार  के

 आरोपों  का  निराकरण  नहीं  किया  गया  तो  संसदीय  लोकतंत्र  की  समूची  व्यवस्था  बदनाम  हो  जायेगी  |

 इसलिये  सच्चाई  का  asa  पता  लगाया  जाना  चाहिये  ale  दोषी  व्यक्ति  को  दंड  दिया  जाना  चाहिए

 यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  जनता  को  संदेह  की  दृष्टि  बनी  रहेगी  ।  इस  सारे  मामले  की

 संसदीय  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  मैंनें  पहले  ही  केंन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अधिकारी  के  संभव  बयान

 दिया था  कि  वह  हस्ताक्षर  मेरे  नहीं  है  ।  फिर  भी  इसकी  उचित  जांच
 की

 जानी  चाहिये  जेसा  कि

 aa  were किया  है  |

 श्रीमती  सावित्री  श्याम
 :

 मुझे  यह  जानकर  दुख  ga  है  कि  वाणिज्य  मंत्री ने  एक

 प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  है  कि  जिन  संसद  सदस्यों  ने  लाइसेंस  के  लिये  किसी  श्रीचंदन-पत्र  पर  हस्ताक्षर

 किये हैं  उनमें  मेरे  हस्ताक्षर भी  शामिल  हैं  ।
 मेंने  कुछ  मास  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  के  अधिकारी

 को  भी  बताया  था  कि  वह  हस्ताक्षर  मेरे  नहीं  मेने  इन्कार  किया था  शौर  कह था  कि  वह जाली

 हस्ताक्षर है  |  श्राप  सभा  के  अ्रभिरक्षक हैं
 र  म

 ०५  ि ननराधि  करता  हूं  कि  इस  मामले
 की

 पुरी

 जांच की  जाये  दोषी  व्यक्ति  को  दंड  दिया  जाये  ।
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 विशेषाधिकार  का  प्रदान 1896  )
 -

 Kumari  Kamla  Kumari
 (Palamau)

 have  come  to.  know  that,
 j

 has

 been  alleged  that  I  have  signed  any  application  for  a  licence  and  the
 same

 is  being  I  emphatically  deny  that  these  ‘signatures  are  not  mite.

 ,  They  have  been  forged.  I  have  already  made  a  similar  statement  before.an

 officer  of,  C.B_I.  I  therefore,  pray  that  a  thorough  investigation  should  be

 made
 to  find  the

 truth
 and  ihe  culprit  should  be  brought  to

 book.

 Shri  M.G.  Vikey  (Mandla)  :  have  come  to  know  that  miy.name  has

 been  included in  the  list  of  names  of  Members  of  Lok  Sabha  who  शव  allegedly

 signed  an  application  of  some  firms  for  granting  licence.  1  want  to  offer  my

 explariation  and  state  that  alleged  signatures  are  notmine,  I  have  notonnec-

 tion  with  that  application.  I  have  already  made  a  similar  statement  before

 an  officer  of  C.B.I.  I  pray  that  this  matter  should  be  investigated  and  the

 culprit  should  be  brought  to  book

 शी  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  )  :  जिस  दस्तावेज  पर  चर्चा की  जा  रही  है  उससे  मेरा  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है  ।  लगभग  चार  मास  पूर्व  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  क  दो  अधिकारी  मेरे  पास  ag  थेमोर  उन्होंने

 मझे  एक  दस्तावेज दिखाया  at  जिनमें  अन्य  सदस्यों  क॑  साथ-साथ  मेरा  नाम  भी  लिखा  था  ।  मैंने

 उनको  बताया  कि  वह  हस्ताक्षर  नहीं  कौर  हस्ताक्षर  करने  का  मे  रा  ढंग  बिल्कुल  भिन्न  मेरे  विचार

 में  एक  विशेष  संसदीय  समिति
 बनाई  जानी  चाहिये  जो  इस  मामले  की

 जांच  करे  ताकि  यह  सिद्ध

 हो  ara  कि
 जिन  माननीय  सदस्यों  के  नामों  का  उल्लेख  किया  गया

 है
 वे  निर्दोष  हैं

 ।

 थी  सत्य चरण  बेसरा  )  :  मुझे  यह  जानकर  दुख  है  कि  वाणिज्य  मंत्री
 ने  एक

 प्रश्न के  उत्तर  में  यह  आरोप  लगाया  है  कि  मेंने  लाइसेंस के  लिये  किसी  श्रावेदन-पत्र पर  हस्ताक्षर

 किये  हैं  ।
 कुछ  मास  पूर्वे  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  का

 एक
 अधिकारी  हमारे  पास  था  श्र  हमें एक

 ज्ञापन  दिखाया  गया  था  कौर  पुछा  था  कि  क्या  उस  पर  किये  गये  हस्ताक्षर  मेरे  हैं  ।  मैंने  स्पष्ट  रूप  से

 बता  दिया  कि  वह  मेरे  हस्ताक्षर  नहीं  हैं  कौर  वह  जाली  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  जानकारी के

 बावजूद  मंत्री  महोदय  ने  हमारे  नाम
 का

 उल्लेख  किया  है
 ।  मेरा  उस  कथित  ज्ञापन से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है
 ।  इस

 मामलें  की  पूरी  जांच  की  जानी  चाहिये
 और

 दोषी  व्यक्ति
 को

 दंड  दिया
 जनो

 चाहिये
 ।

 Shri  Chandra  Shailani  (Hatbras)
 :  I  have  come  to  know  only  yesterday

 that  the  Commerce  Minister  has  mentioned  my  name  in  connection  with

 alleged  signatures  of  some  members  of  Lok  Sabha  on  an  application  for  grant
 of  licence.  I  want  to  say  that  I  have  never  signed  such  an  application.  My

 signatirres  have  been  forged.  I  have  no  connection  with  that  application.
 I  have  already  made  a  similar  statement  before  two  officers  of  C.B.I.  This

 allegation  has  hurt  my  prestige  and  I  pray  that  thorough  investigation
 should  be  made  and  the  culprit  should  be  punished.

 Shri  Chiranjib  Jha  (Saharsa) :  I  want  to  offer
 my

 personal  explanatioti
 that  I  have  never  signed  on  any  application  for  granting  a  licence  nor  I  have

 any  connection  with  it.  I  have  already  made  a  similar  statement  before

 two  officers  of  C.B.I.  who  had  come  to  my  residence  for  verification  of  my
 I  have  no  connection  with  any  application

 for  granting  a  licence.

 I  pray  that  thorough  enquiry  should  be  made in  the  matter  and
 8 '

 ‘shoal

 be  brought  to  book.
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 ए०
 सी०  :

 मुझे  इस  बात  का  दुख  है  कि  हमने  इस

 सम्मानित  सदन  की  तथा  विशेषकर  उन  सदस्यों  जिनका  राज्य  सभा  में  प्रश्न  संख्या  7  30

 के  दिये  गये  उत्तर  में  उल्लेख  gar  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाई  है
 ।

 यह  बात  अनजाने  में  हुई  है  ।

 यदि  एक  बार  प्रश्न  को  गृहीत  कर  लिया  जाता  है  तो  उसमें  शब्द  मन्त्री  महोदय  को

 सभापति का  निर्देश  है  कि  प्रश्न  का  उत्तर  स्पष्ट  दिया  जाये
 ।

 इस  लिये  सदन  की  मर्यादा  के  लिये  तथा

 सभापति के  निर्देश  का  पालन  करतें  हुए  ये  नाम  बताये  गये  थे  तथा  सदस्यों का  श्रीमान  करने का

 हमारा  कोई  इरादी  नहीं  था  ।  जब  यह  शिकायत  हमारे  पास  भाई थी  तो  हमने  यह  सोचा

 कि  जब  तक  कोई  कौर  बात्‌  सिद्ध  नहीं  होती  तब  तक
 ज्ञापन

 पर  हस्ताक्षर जारी  हैं
 ।

 हम  भी  सदस्यों

 की  प्रतिष्ठा  को  उतना ही  महत्वपूर्ण  समझते हैं  जितना  कि  कोई  कौर  ।  जब  हमें  इसका  पता

 चला था  तो  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास  हस्ताक्षरों  के  सत्यापन के  लिये  भेजा गया

 हमारे पास  उनकी  कोई  wafer  feats  नहीं  पहुंची थी  ।  इस  बीच  माननीय  सदस्यों  ने  स्वयं

 बताया कि  उनके  हस्ताक्षर जाली  st  फिर भी  जैसा  कि  मैँने  आरम्भ  में  कहा  है  कि  क्योंकि  इस  से

 इस  सभा की  भावनाओं को  ठेस  पहुंची  में  सरकार
 की

 ग्रोवर  से  खेद  व्यक्त  करता  हूं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह  बहुत  महत्वपूर्ण विषय  है  ।  हम  इस

 पर  किसी  wea  दिन  वाद-विवाद

 को  रखेंगे  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  कुछ  प्रक्रियाएं  निर्धारित  करनी  होंगी  ।  wa  नियम  यह  है  कि

 जब  कोई  सदस्य  किसी  अन्य  सदस्य  पर  आरोप लगाता  हैं  तो  उस  दूसरे  सदस्य  को  नोटिस  देना

 चाहिये ।  श्री  कूछ  लोग  जाली  हस्ताक्षर  तक  करने  लगे  हैं
 ।

 यह  एक  गम्भीर
 मामला

 है  ।  हमें

 इस  पर  भली  भांति  विचार  करके  तय  करना  होगा  कि  ऐसे  मामलों  में  कया  कार्यवाही की  जा

 सकती  है  ।  हमें  इस  पर  भी  विचार  करना  हैं  कि  यदि  किसी  ऐसे  मामले
 की

 जानकारी  मंत्री  को

 मिलती है  तो  कया  सदस्य  से  जानकारी  लेने  या  कम  से  कम  अध्यक्ष
 को

 यह  बताने  की  आवश्यकता

 है  कि  कूछ
 सदस्य

 श्रमिक  मामले  में  भ्रन्तरस्त हैं
 अरब

 वह
 उस

 सम्बन्ध  में  निदेश  दें
 ।

 मैं  इस
 वारे

 में

 इस  समय  कोई  निर्णय नहीं  दे  सकता  ।  इस  मामले
 पर

 किसी  कौर  दिन  चर्चा  की  जायेगी  ?

 श्री  श्यामा नन्दन  मिश्र  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  नहीं  बताया  कि  माननीय  सदस्य

 द्वारा  इन्कार  किये  जाने  कौर  जानकारी
 की

 पुष्टि  की  बात  सभा  को
 न

 बताये  जाने  से  क्या  कारण  हैं  ?

 Sbri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalio:)  :  This  matter  was  raised  in  the  Rajya

 Sabha  yesterday
 and  the  Hon’ble  Minister  was  asked  to  make  a  statement

 after  names  of  Hon’ble  Members  were  mentioned  and  they  explained  that

 the  signatures  were  forged  ones.  This  fact  was  not  teldin  this  House.  What

 has  he  to  say  about  this?

 Shri  Madhu  Limaye:  The  presumption  made  by  the  Hon’ble  Minister

 seems  to  be  absurd.  If  they  had  received  the  information  that  the  Hon’ble

 Members  had  denied  before  C.B.I.  then  it  should  have  been  placed  before

 the  Rajya  Sabha.  How  can  they  presume  in  the
 absence

 of  denial  by  the

 Members  concerned?

 श्री  ए०  सी०  जानें
 :

 यह  स्पष्ट  है  कि  जव  यह  बात
 30

 ह
 को  साप्ताहिक में

 ्य  faa दि  के  है प्रकाशित  हो  गया  कौर  जब  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 को  भेज  गया  तब  हमने  सोचा कि

 यह  स्थिति है  |
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 6  1896  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 mattar  sch Shri  Shankar  Dayal  Singt  (  This
 ७  यह (1९.4.  on  ould  not  be  post-

 poned.  We  may  sit  late  and  complete  the  d  ~Patt INUl  MOORE  VL  च् ISSION  on  1  t  keeping in  view

 the  seriousness  of  the  matter.

 सभा  पटल  पर  x  गये  पत्र

 Papers  laid  on  the  table

 कम्पनी  अधिनियम  को  धारा  क  अन्तर्गत  पत्र  चांदी

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  ज़ियाउर्रहमान  श्रन्सारो  )  :  में  श्री  सी०

 सुब्र  मणयम  की  are  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 (1)  कम्पनी  1956  की
 धारा

 की  उपधारा  (1)  के  भ्रन्तगंत
 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक  एक  प्रति

 केस
 के  वर्ष  1972-73  क  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  save  लिमिटेड  का  ay  1972-73  का  विधिक  लेखा

 परीक्षित लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रण  att  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणिया ं|

 में  रखी गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8313/74]

 (2)  पेटेंट्स  1970  की  धारा  155
 के

 wet
 ae

 1973-74  के  लिये

 पेटेंट्स  डिजाइन  तथा  व्यापार  सिंहों  के  महानियंत्रक  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  (  हिन्दी

 तथा  प्रंग्रेजी  की  एक  प्रति ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एलटा  8314/74]

 विशेषाधिकार को  प्रश्न

 Question  of  Privilege

 कतिपय  फर्मों  के  लाइसेंस  जारी  किये  जाने  संबंधी  भ्र भ्या वेदन  पर  कुछ  संसद  सदस्यों के  कथित

 हस्ताक्षरों के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  राज्य-सभा  में  दिये  कतिपय  वक्तव्य
 ।

 रेलमंत्री  रल०  एन०  :
 में  व्यक्तिगत  व्याख्या  देना  चाहता  हूं

 ।

 Mr.  Speaker  :  You  can  give  me  in  writing  because  that  is  the  procedure.

 श्री  एल०  एन०  मेरा नाम  बार  बार  लिया  गया  है  मुझे  उत्तर  देने  का  अधिकार है  ।

 meat  महोदय
 :

 चूंकि  मामला  ही  उठाया  गया  है  श्राप  व्याख्या  दे  सकते हैं  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :
 जब  मैं  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  का  मंत्री  था  तो  मुझे  एक  पत्र  मिला  था

 जिस  पर  अनेक  संसद  सदस्यों  के  हस्ताक्षर  थे  |  जहां  तक  मुझे  याद  पड़ता  है  मैंने  उस  पत्र  को  सामान्य
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 कार्य  की  राह  संम्बन्धित  अधिकारी  को  दे  दिया  था  ।  मैंने  उस  पर  कोई  are  नहीं  हिया  था  शौर

 जब
 तक

 मैं  वहां  पर  मंत्री  रहा  उस  पर  लाइसेंस  दिये  जाने  के  लिये  मंजूरी  नही  दी  गयी  ।

 में  अपने  ऊपर  लगाये  गये  सभी  भ्रारोपों  का  खण्डन  करता  हूं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka) :  The  matter  has  become  very  serious.

 I  want  to  raise  a  point  of  order  under  Rule  361.

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको  बाद  में  लियां  जाएगा  |

 समा  पटल  पर  रख  गए  पत्र

 Papers  laid  on  the  table

 अनुसूचित  जातियों  gat  जन  जातियों  सम्बन्धी  में  1972-73  के  प्रतिवेदन

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास

 (1)  संविधान के  अनुच्छेद  338  (2)  के  भ्रन्तर्गत  भ्रनसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जातियों के  श्रावित  के  वर्ष  1971-72  तथा  वर्ष  1972-73  के  प्रतिवेदन

 तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 प्रिंयालय में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठो ०  8314/74]  _.

 (2)  प्रतीत  भारतीय  सेवाएं  1961  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  क

 निम्नलिखित  श्रधिसूचनाओओं  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक

 प्रति

 ato  सां०  नि०  878 जो  भारत के  राजपत्र  दिनांक  17  1974  में

 प्रकाशित
 हुए  थे  तथा  जिनमें  दिनांक 6  1974 की  अ्रधिसूचना  संख्या

 सां०
 ato  fro  685  का  शुद्धि  पत्र  दिया  gare  |

 ato  ato  fro  879 जो  भारत  के  राज पत्न दिनांक  17  1974
 म

 प्रकाशित  हुए थे  तथा  जिनमें  दिनांक  6  1974  की  अधिसूचना  संख्या

 सा०  सा०  fro  686  का  शुद्धि  दिया  gat  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  gto  8315/74]

 1  सीमा  सुरक्षा बल  1968  की  धारा  139  की  (  3)  के  च

 अ्रघिसूचसा  संख्या  सां ०  या  2092  तथा  अंग्रेजी  संस्करण
 )  एक

 जो  भारत  क  राजपत्र  दिनांक  17  1974  में  प्रकाशित  शुभ्रा  था  ।

 प्रणाली  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  gto  8316/74]

 (4)  पश्चिम  बंगाल  में  मिदनापुर ज़िले  के  झारग्राम  क्षेत्र  में  आआदिक्रासिग्रों को  कृषि

 भूमि  से  हटाये  जाने  के  समाचार  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी

 संस्करण )  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो ०  8317/  74]
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 6  1896  )  सभा  पटल  पर  रखे  गय  पत्र

 (5)  1  1972
 से

 30  1;  हि  की  water  में
 श्रांत  रिक  सुरक्षा  बनाये

 रखना  1971  के  कार्यकरण  संबंधी  सांख्यिकीय  सूचना  तथा

 भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  |

 (6)  1  1973 से  31  1974
 तक  की  nate  में  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये

 रखना  1971  के  कार्यकरण  संबंधी  सांख्यिकीय सूचना  तथा

 श्रंप्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एलटा  ०  8318/  74]

 श्रौद्योगिक  उपक्रमों  का  पंजीकरण  कौर  लाइसेंसिग  4  संशोधन  1974  तथा  उद्योग

 विश्वास  कौर  विनियम  1951 के  श्रन्तगंत  अधिसूचनाएँ

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जिन्ना  रहमान  ग्रंसाशी )
 :

 (1)  उद्योग  तथा  1951  की  धारा  30 की  उपधारा

 (4)  के  अ्न्तगंत  ऑद्योगिक  उपकरणों  का  पंजीकरण  तथा  लाइसेंसिंग

 1974  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  भारत

 के  राजपत्र  दिनांक  17  1974  में  अधिसूचना  संख्या  सा  ato  नि०  369

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठो ०  8319/74]

 (2)  उद्योग  तथा  1951  की  धारा  की

 धारा  (2)  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  ग्रंग्रेजी संस्करण  )

 की  एक-एक  प्रति

 न्यू  मैनेकचोक  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  कम्पनी  श्रहमाबाद  के  प्रबन्ध

 के  बारे  में  सां०  ato  212  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  26  1974

 में  प्रकाशित gat  था  ।

 बंगाल  नागपुर  काटन  मिल्स  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  सां  श्री
 ०
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 जो  भारत के  राजपत्र  दिनांक  26  1974 में  प्रकाशित  तञ

 था  |

 श्री  भारती  मिल्स  पांडिचेरी  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  ato  265

 जो  भारत  के
 राजपत्र

 दिनांक
 26  1974

 में  प्रकाशित हुआ  था  ॥

 दिग्विजय  स्पिनिंग  एण्ड  बीज़िंग  कम्पनी  बम्बई  के  प्रबन्ध  के  बारे

 सां०  करा  397  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक
 28  1974  में  प्रकाशित

 gat था  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ato  8320/74]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  मैंने  श्री  मिर्धा  द्वारा  सभापटल  पर  रखे  गये  पत्तों  की  मद  संख्या  5  के

 बारे  में  नोटिस  दिया  है  ।  यह  मद  आन्तरिक सुरक्षा  बनाये  रखना  भ्र धि नियम के  एक  जुलाई  1972

 1.



 Question
 of

 Privilege  August  28,  1974

 से  30  जून  1973 की  प्रविधि  के घीच  कारण  चक बार  में  है
 ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि

 यात्नी  बोर्डे  तथा  न्यायालयों  द्वारा  कितने  कैदियों  को  रिहा  किया  गया  है  ।  यहां  कोई  व्याख्या  नहीं दी

 गई  है  ।  बहुत  विलम्ब  से  रिपोर्ट are  है  ।

 श्री  समर  गुह  :  मैं  प्रा पका  ध्यान  मद  4(4)  की  कौर  दिलाना चाहता  हूं
 ।

 महोदय
 :

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 श्री समर
 26

 जुलाई  को  aaa  एक  ध्यान  दिलानें  वाली  सूचना  स्वीकार की  थी

 उसका  एक  भाग  महाराष्ट्र  में  आदिवासियों  को  निष्कासित  करने  के  बारे  में  था  दूसरा  भाग

 पश्चिम  बंगाल  में  श्रादिवासियों  के  निष्करण  के  बारें  में  था  ।  माननीय मंत्री  नें  केवल  इतना ही  उत्तर

 दिया  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त की  जा  रही  है  ।

 श्री  मामला  बहुत  गम्भीर  हो  गया  है  ।  एक  महीने  के  पश्चात  माननीय  मंत्री  उत्तर  दिया  है

 जसे  कि  वह  कोई  वक्तव्य  दे  रहे  हों  |  उन्होंने यह  नहीं  कहा  कि  यह  उत्तर  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना

 के  सम्बन्ध में  है
 |

 माननीय  मंत्री  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रिया  गलत  है
 ।

 जहां तक  मद
 6

 का  सम्बन्ध  है  प्रभी  दो  सप्ताह  पूर्व  यह  कहा  गया  था
 कि

 बिहार  में  केन्द्रीय

 fora  पुलिस  की  42  कम्पनियां तैनात  की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  केवल  विलम्ब  के  बारे  में  ही  कह  सकते  है ं।

 श्री  समर  उन्होंने  कहा  है  कि  केवल  6  कम्पनियां  तैनात  की  गई  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  केवल  विलम्ब  के  बारे  यदि  कोई  ही  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  राम  निवास मिर्धा
 :  मद  5  शर  6

 प्रांत  रिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  1971

 के  कार्यकरण के  बारे  में  है  ।  मद  5
 में  1  जुलाई  1972 से  30  जून

 1973
 के  बीच  की

 अवधि

 की  जानकारी दी  गई  है  और  मद  6  में  1  जुलाई  1973 से  31  मैचों  1974 के  बीच  की

 अ्रवधि  के  बारे  में
 ।

 विभिन्न  राज्यों  से  जानकारी  प्राप्त करने  में  कूछ  विलम्ब है  ।

 श्री  समर  माननीय  मंत्री  ने  यह  नहीं
 बताया

 कि  क्या यह
 उत्तर  ध्यान  दिलाने

 वाली  सूचना  से  सम्बन्धित  है  प्रिया  नहीं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  मूझे  लिख  कर  भेज  सकते  हैं
 |

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :
 इस  घटना  के  बारे  में  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना

 दी
 गई  थी

 ।

 एक  अरन्य  राज्य  में  भी  एसी  घटना  घटी  थी  ।  उस  समय  मेरे  पास  जो  तथ्य थे
 मैँने

 सभा
 में  दे

 दिय ेथे  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  हमें  कोई  जानकारी  प्राप्त  हुई
 ।

 में  कोई  जानकारी

 नहीं  दे  सका  था  ।
 यह  सुझाव  दिया  गया

 था
 कि  सूचना  प्राप्त  होने  पर

 इसे  सभा पटल
 पर  रख

 feat  जाये  ।

 श्री  समर  गह  :
 में  यह  कहना  चाहता

 था
 कि  यह  बुवाई  का  मौसम  है

 कौर  आदिवासियों

 को  निकाला  जा  रहा  है  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  देने  में  एक  महीना  कौर  पांच  दिन  लिये  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  इस  बारें  में  में  श्राप से सहमत हूं सहमत  हूं
 ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  हमें  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  जानकारी  अब  प्राप्त  हुई  है
 ।

 कुल्ला
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 राज्य  सभा  से  चक सददा

 संस  हय  समितियां--कार्य  का  सारांश

 Parliamentary  Committees,Summary  of  V  fork

 महासचिव :  1  जून  1973 से
 31

 मई
 1974

 तक  की  ग्रन्थि  से  सम्बन्धित  संसदीय

 समितियां  कार्य  का  सारांश  की  एक  प्रति  सभापटल  पर  रखता हूं
 ।

 राज्य सभा  से  संदेश

 Message  from  Rajya  Sabha

 महासचिव  :
 में

 वित्त  विधेयक  1974
 के  बारे  में

 राज्य
 सभा

 से  प्राप्त  एक  सन्देश

 का  सूचना देता  हूं  ।

 गर  सरकारी  सदस्यों  क  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  |

 Private  Members  Bills  &  esolutions

 45  at  प्रतिवेदन

 श्री  sito  जी०  स्केल  :  में  गैरसरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 att
 श्यामा नन्दन

 मिश्र  )  :  मैंने  भ्रापसे  प्रश्नों  किया  था  कि  उपाध्यक्ष द्वारा  प्रस्तुत

 किए  गये  प्रतिवेदन  क  बार  में  वक्तव्य  दे  ने  हेतु  मुझे  अवसर  दिया  जाये  |  मेर  संकल्प का  30  तारीख

 की  सूची  के  लिए  प्रथम  स्थान  मिला  था
 ate

 मने  बड़ी  कठिनाई  से  संकल्प  तैयार  किया  |  श्रब  मुझे

 बताया  जा  रहा  है  कि  मेरे  संकल्प  H  स्थान  पर  श्री  पंडा  के  संकल्प  को  श्रध्यक्षपीठ  के  glee  से  लिया

 जा  रहा है  ।

 जब  उपाध्यक्ष  के  साथ  बैठक  हुई  थी  तो  मुझे  कूछ  नहीं  बताया  गया  था  ।  माननीय  उपाध्यक्ष

 को  भी  विचार  इस  बार  में  कुछ  मालूम  नहीं  था
 ।

 मं  चाहता  हूं  कि  मुझे  अपना  संकल्प

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  थोड़ा  समय  दिया  जाये  ।

 meat  महोदय  :  मेरी  ate  से  एसा  कोई  निर्देश  नहीं  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 निदेशों  में  ए  सा  है  कि  यदि  कोई  मद  चर्चा धीन  विधय  के  तुरन्त  बाद  दी  जाती

 है
 तो

 उस  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  जब  हम  समिति  में  इस  मामले  पर  चर्चा  कर  रहे  तो  श्रामतौर

 पर  हमें  एक  पर्ची  दी  जाती  है  कि  कौन  से  विषय  पर  चर्चा  हो  रही  है  कौर  उसके  are  किन  किन

 क्यों  क  नाम  पर  कौन  कौन  स  संकल्प  हूँ  उन  पर  हमें  समय  निश्चित  करना  होता है  ।  मैंने  जांच  की

 तो  पता  लगा  कि  श्री  पंडा  का  संकल्प  पहले  ही  वहां  पर  था  हालांकि  वहू  कार्यसूची  में  नहीं  दिया  गया

 mea  महोदय
 :

 यह  निर्णय  समिति  का  निर्णय  है  कि  श्रनिर्णीत  संकल्प  को  पहले  सूना  जाये  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  श्री  पंडा  का  संकल्प  उसी  विषय  के  बार  में  है  जिस  के  बारे  में  हमने कल

 विधेयक पास  किया  है  ।  श्री  पंडा  के  संकल्प  का  सार  भी  विधेयक  से  मिलता  जुलता  जब  सभा  क

 हाथों  में  है  कि  वह  श्री  प  डा  के  श्रथवा  श्री  मिश्र  के  संकल्प में  से  किस  के  संकल्प  पर  विचार करे  ।
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 Message  from  Rajya  Sabha  August  28,  74.0

 श्री  एस०  एम०
 बुर्जों

 :  :  श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  ने  इस  पर  हमारे  साथ  बातचीत

 की
 गौर  हमें  उन्हें  अवसर

 दन
 पर  सहमत  हो  गये  थे  ।  हम

 चाहते  हैं  कि  भ्र भी  श्री  पंडा  के  संकल्प
 को  ही  लिया  जाये  ताकि  सरकार  की  कमजोरियों  पर  रोशनी  डाली  जा  सके  ।  इसके  प्रश् चात  श्री

 ~
 मिश्र के  संकल्प के  लिए दो  घण्ट  का  समय  बच  जायेगा  ।  हम  चाहते  हैं  कि  उनको  दो  घण्टे  क

 बजाये  एक  घण्टे  का  समय  दिया  जाय  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  request  you  not  to  do  injustice  to  the  person  whose

 resolution  has  got  priority  No,  1  inthe  ballot.  Some  way  should  be  find  out  to

 accommodate  him.  He  should  be  given  an  opportunity  to  introduce  h

 resolution  so  that  that  may  not  lapse

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  Such  a  procedure  should  be  adopte

 whereby
 all  the  resolutions  may  be  taken  up.  One  should  not  allow  the  dis-

 cussion  on  a  particular  resolution  to  continue  for  three  to  four  days.  Meaningful

 discussion  should  be  held.

 श्री  श्यामा नन्दन  मिश्र :  कोई  रास्ता  निकालने  में  माननीय  मंत्नी  को  सहयोग  देना

 श्री  के०  रघरामेया :  में
 पूरा  सहम्ोग दू गा दू  गा  |

 महोदय  :  लोगों के  साथ  है  ।  में  उन्हें  समय  दे  ने  का  प्रयास  करूंगा

 ्  क

 संविधान  विधेयक  ्  थ

 Constitution  (Thirty  Second  Amendment)  Bill

 द  राज्य  सभा  के  एक  सदस्य
 को

 संयुक्त  समिति  में

 डा०  शंकरदयाल  :  म  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि
 राज्य  सभा  श्री  सुलतान

 ib

 की

 राज्य  सभा  से  नियुक्ति के  कारण  भारत  क  संविधान का  संशोधन  करने

 विधेयक्र  संबंधी  संयुक्त  समिति
 में

 रिक्त  हुए
 स्थान  पर  राज्य

 सभा  का  एक
 a

 नियुक्त
 HC  कौर  राज्य  सभा  द्वारा  तमक  समिति

 म  इस  प्रकार  नियुक्त  त
 का  नाम  इस  सभा  को  सूचित  करे

 ।”

 :  प्रश्न यह  है

 _  यह  सभा  राज्य  सभा
 से

 सिफारिश  करती  है  कि
 राज्य  सभाਂ  श्री  सुलतान

 सिद  की
 राज्य  सभा  से  निवृत्ति  के  कारण  भारत  क  संविधान  का  कौर  संशोधन  करने

 व

 विधेयक  संबंघी  यक ्  समिति  में  रिक्त  हुए  स्थान  पर  राज्य  सभा  का  एक
 सदस्य

 नियुक्त  कर
 ae

 राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  इस  प्रकार  नियुक्त
 सदस्य

 का  नाम  इस  सभा  को  सुचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  थ

 The  motion  was  adopted

 a
 a



 6  1896  )  कायर  मंत्रणा  समिति

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 में  प्रस्ताव  करता  हूं संसवीय  कार्य  मंत्री  के  रामराम

 कि  यह  सभा  काय  मंत्रणा  समिति  के  474  प्रतिवेदन  जो  27  1974  को  सभा

 म  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  ।”

 wean  :  प्रशन यह है यह  है

 ग्रीक  ag  सभा  ara  मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  27  1974  को

 सभा  में  अ्रस्तृत |  किया  गया  सहमत  है  | हं ३

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 The  motion  was  adopted

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka) :
 We  will  not  sit  after  6  P.M.  today.  In

 today’s  Order  Paper  there  are  my  resolutions  in  my  name,  I  have  not

 gone  out  of  the  House  even  for  a  minute  today.  We  do  not  speak  here  only
 for  formality  sake.

 संसदीय  कार्य  salt  के
 ०  7  बजे  तक  हम  सब  सभा  का  कार्य  समाप्त  कर

 लग ।

 Shri  Madhu  Limaye :  You  are  not  taking  any  decisi aide Ton

 mera  महोदय  :  हम  सात  बजे
 से

 fas  बैठेंगे
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए  ।

 (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair)

 थ्री  श्यामा वन् दन मिश्र  :  सदन की  कायंवाह्दी  को  wa  15  मिनट  के  लिये

 स्थगित  करें  दिया  जाना  चाहिए  ।

 थी  के
 ०

 रघुरामेया  :  हम  सभा  की  बैठक  प्राय  घंटे  के  लिये  स्थगित  कर  सकते  हैं  कौर

 ्  घंटे  बाद  फिर  बैठक  आरम्भ  कर  सकते
 गौर

 तब  सांय
 30

 बजे  तक  बेठ  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  घंटे  के  लिये  सदन  की  बैठक  स्थगित  करते  ह  ।

 इसक  पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन
 क

 लिये
 3  बजकर  15  मिनट म०  प०  तक  के  लिये

 स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  thirty  minutes  past  fifteen  of
 the  Clock
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 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लॉक  सभा  3  बजकर  34  मिनट  पर  qa

 समस्त हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  thrity-four  minutes  past  fifteen
 of  the  clock

 उपाध्यक्ष  महोदय
 पीठासीन  हुए  ।

 (Mr.  Dy.  Speaker  in  the  chair)

 उद्योग
 कौर  विनियमन  )  संशोधन  1974  के  निरनुमोदन क  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  ate  उद्योग  और  वित्तिय मन  संशोधन  विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE.  DISAPPROVAL  OF  THE  INDUSTRIES  (DE-
 VELOPMENT  AND  REGULATION  (AMENDMENT  ORDINANCE,  1974  AND

 INDUSTRIES  (DEVELOPMENT  AND  REGULATION)  AMENDMENT  BILL

 Shri  Madhu  Limaye:  (Banka)  :  It  has  passed  15  years  since  the  Govern-

 ment  had  taken  over  the  management  of  the  Model  Mill.  At  the  time of  its

 taking  over  it  was  questioned  whether  the  Government  would  return  its

 management  to  118  owner  in  case  there  was  no  profit.  We  requested  the  Govern-

 ment  to  nationalise  such  mills  in  which  there  was  mismanagement  and  corrup-
 tion.  The  Government  has  not  been  able  to  take  any  decision  in  this  matter

 even  after  15  years.  The  Government  has  to  bring  this  ordinance  as  result  of

 it.

 The  Sugar  Commission’s  report  has  been  received,  but  the  Government

 has  not  taken  any  decision  regarding  the  nationalisation  of  Sugar  industries.

 Similarly,  the  Government  has  not  kaken  any  action  regarding  Taxtile

 Mills.  This  matter  is
 even  more  serious  because  it  has  been  pending  for  the

 last  15  years.

 The  Government  has  misused  its  powers  by issuing  the  ordinance.  This

 could  have  been  done  with  the  help  of  a  Bill  long  back.

 All  sick  Textile  mills  should  be  taken  over  by  National  Textile  Corporation.

 The  Corporation  should  formulate  some  long  term  policy  to  manage  the  sick

 mills  taken  over  by  it.  A  part  of  the  production  of  the  mills  under  the  Corpora-

 tion  should  be  earmarked  for  export.  For  this  purpose  modernisation  of

 mills  is  very  necessary.

 The  (01010;  should  make  a  rule  that  the  Mills  should  undertake

 the  production  of  coarse  and  medium  variety  of  cloth  needed  by  the  common

 man.  Although  an  assurance  was.  given  by  the  Hon’ble  Minister  that

 25  percent  of  the  total  production  of  all  Textile  Mills  would  be  devoted  to

 Coarse  Cloth,  the  production  of  this  variety  of  Cloth  was  hardly  2-6  per  cent.

 These  mills  produce  super  fine  cloth,  bec

 production.
 mses

 there  is  more  margin  im  its
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 है  1896  )  उद्योग  ate  विनियमन )
 संशोधन  अध्यादेश  1974

 The  Government  should  give  more  emphasis  on  production  of  coarse

 cloth.

 We  have  been  importing  long  staple  cotton  from  Egypt  and  Sudan  on

 the  plea  that  it  is  used  for  manufacture  of  export  quality  of  cloth.  But

 the  fact  isthis  that  long  staple  cotton  is  being:  used  to  manufacture  clothes

 which  are  being  sold  and  marketed  within  the  country  at  more  profits.  We

 have  spent  800  crores  of  foreign  exchange  on  this  purpose.  The

 should  take  effective  steps  to  stop  the  import  of  long  staple  Egyptian  ९011 011.

 A  number  of  complaints  have  been  received  regarding  large  scale  bungling
 and  corruption  in  the  matter  of  purchases  and  other  transactions  made  by
 the  Officials  of  the  National  Textile  Corporation.

 The  Government  should  immediately  bring  a  scheme  regarding  nativna-

 lisation  and  should  nationalise  all  those  Textile  mills.  It  should  also  take
 action  against  the  corrupt  officials.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  कया  श्राप

 दो
 वर्ष  की  अवधि  बढ़ाये  जाने  का  विरोघ  कर

 रहे
 म  स्पष्टीकरण चाहता  हू  ।

 ..  Shri  Madhu  Limaye:  No  Sir.  I  am  eppieing  this  Bill  merely  on  the

 ground  that  there  was  no  necessity  of  promulgating  this  ordinance.

 उपाध्यक्ष महोदय  ठीक  है

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Ziaur
 Rahman  Ansari):  I  beg  to  move  that  the  Bill  to  amend  the  Industries  (Deve-

 lopment  and  Regulation)  Act,  1951,  as  passed  by  the  Rajya  Sabha,  be  taken
 into  consideration.  The  purpose  of  this  Bill  is  limited.  Shri  Limaye
 raised  objection  to  this  limited  Bill  on  the  ground  that  what  had  necessitated
 the  promulgation  of  an  Ordinance  to  this  effect.  I  agree  that  the  Government
 issues  ordinance.  under  compulsions  and  certain  circumstances.  When  these
 103  mills  were  iaken  over,  it  was  not  the  intention  of  the  Government  at  that
 time  to  nationalise  them.  Now;  when  a  considerable  period  has  elapsed
 and  we  arrive  at  this  decision  that  we  have  to  nationalise  these  mills,  then
 we  have  to  bring  forward  a  separate  Bill  fcr  that  purpose.  A  stage  reached
 when  we  felt  that  all  these  103  mills  should  be  nationalised.  Then,  it  was
 felt  that  it  would  take  time  as  there  were  certain  difficulties  in  the  process
 and  we  could  not  take  action  with  regard  to  a  particular  mill,  out  of  these
 103  mills,  and  we  should  have  taken  action  within  the  period  of  15  years.  We
 wanted  that  our  policy  should  be  uniform.  Since  we  had  no  time  to  complete
 the  process  of  nationalisation  within  the  period  of  15  years,  the  promulgation
 of  an  ordinance  was  necessary.

 This  is  a  small  Bill  and  I  think  the  House  will  have  no  objection  in  passing
 it.

 ta  lo aA,  नथ n  into  consideration. I  request  that  the  Bill  be
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  विधेयक  का  मकसद  महदूद  सा  है  ।  जहां तक

 में  समाझता  कुछ  मिलों  या  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार  गत  दो-तीन  वर्षों  से  सभा  के

 समक्ष  रहा  है  ।  अरब  मंत्री  महोदय  का  इन  सभी  103  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार  है  प्रौढ़

 यह  पन्द्रह  वर्ष  की  अवधि  इन  मिलों  के  प्रबन्ध  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लिये  जाने  की  तारीख  के  बाद

 की  अवधि  है  तथा  मंत्री  महोदय  चाहते  हैँ  कि  यह  अवधि  दो  वर्ष  तक  कौर  बढ़ा  दी  जाये  ।  मेरा  एक

 सीधा  सा  प्रश्न  है  कि  क्यां  इस  बढ़ाई  गई  प्रविधि  में  इन  सभी  103  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का

 मंत्री  महोदय  का  विचार  है
 ?

 श्री  जिंयाउरंहमान  अंसारी  :  जी  at,  एसा  ही  विचार  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  15  वर्ष  की  अवधि  किस  तारीख  स  है
 ?

 श्री  ज़ियाउर्रहमान  dart  :  इन  मिलों  को  भिन्न-भिन्न  तारीखों  को  सरकारी  fda  म

 लिया  गया  है  |  यदि  17  वर्ष  की  वर्धी  में  हम  इन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री
 लिमये

 का
 प्रश्न  संगत  एक  मिल  के

 सम्बन्ध
 में

 सरकार
 को

 प्र ध्या देश  जारी  करने  की  क्या  आवश्यकता  पड़ी  ।  तारीख  समाप्त  होने  के  23  दिन  पूर्व  सरकार

 जगती  है  भ्रौर  अध्यादेश  जारी  रखे  भ्र वधि  बढ़ाती  है  ।

 श्री  जिश्नाउरंहमान  अंसारी  :  इन  103  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  निर्णय  सरकार

 ने  हाल  ही  में  किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गत  दो  या  तीन  वर्षों  म  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  नहीं  ।  यह  निर्णय  हाल  ही  में  किया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  सदा  ध. द्थ  आधार पर  हज  करत
 ।

 ya  सांविधिक  संकल्प  प्रो  विधेयक  सभा  क  समक्ष  है  ।

 श्री  कुल  हुडा
 :  aired ठीक  ही  कहा  है  कि  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  श

 विश्वासप्रद  नहीं है  ।  ऐसा  लगता है  कि  यह  सरकार  अध्यादेशो ंके  द्वारा  शासन  करना  चाहती

 यह  सरकार  की  श्रादत  बन  गई  है  ।

 गत  कछ वर्षों  क  श्रीनगर  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  जब  मालिक  अपने  कर्मचारियों  को  उनके

 भ्रंश  att  सरकार  को  उसके  कर  से  वंचित कर  देते  हू  तो  सरकार उन  मिलों  या  प्रतिष्ठानों  को

 अपने  हाथ  में  ले  लेती  है  जिससे  मालिकों
 की

 देयता  समाप्त  हो  जाती  है
 ।

 राष्ट्रीय  करण
 क

 विचार

 का  हाल  ही  में  पता  लगा
 है

 परन्तु  पहले  वे  कहा  करते  थे  कि  दस-पन्दरह  वर्षों  क
 बाद ये  जब  ये

 ध्याम-निर्भर हो  इनके  मालिकों को  वापिस  कर  दी
 जायेंगी

 ।  हम  ऐसे  राष्ट्रीयकरण

 पूर्णतया  विरुद्ध
 ह

 जहां  मालिकों
 को

 पर्याप्त  मुश् नाव जा  दिया  जाता  a1 x ON
 ऐसे  मालिकों  की  मुंडावला

 बिलकूल  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  जिनके  सुप्रबन्ध  कौर  कठोर
 के  कारण थे  मिलें  संकटग्रस्त

 हो  गई  या  संकट  का  सामना
 कर

 रही  हूँ
 ।
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 उद्योग (

 क्लिक  प्रौढ़  संशोधन  अ्रध्यादेदा  1974

 —

 सरकार जो  दूसरी  प्रथा  अपनाती  है  वह  यह  है  कि  वह  कुछ  संकटग्रस्त  प्रतिष्ठानों
 क

 करमचारियों  से  कहती  है  कि  उन्हें  सेवा  से  हटा  दिया  गया है  कौर  उन्हें  वाघा  वेतन  लेन ेके  लिये

 विवश  करती  है  ।  एसी  प्रथा  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  रवैये  में  इस  प्रकार  परिवर्तन  होना  चाहिये  कि  वह  श्रमिक  वर्ग  के  हित

 में  हो  दौर  प ूजीवादियों  तथा  दोषी  मालिकों  के  सहित  में  हो  ।

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore):  I  support  the  Bill,  including  the  ordinance.

 The  time  limit  is  not  being  extended  only  for  one  mill  but  there  are  57  mills

 which  were  taken  over  much  before  the  take  over  of  46  mills.  Had  this  limit

 not  been  extended,  the  mills  would  have  been  returned  to  the  previous  owners.

 Out  of  these  103  mills,  33  mills  are  under  the  management  of  the  National

 Textile  Corporation  and  66  mills  are  being  managed  by  the  Textile  Cor-

 porations  of  the  States.  The  Government  should  take  immediate  action  to

 nationalise  these  mills.

 The  mills  managed  by  the  Textile  Corporations  in  the  states  are

 manufacturing  only  coarse  and  mediun  cloth.

 There  is  no  coordination  between  the  National  Textile  Corporation  and

 State  Textile  Corporations  so  far  as  their  working  is  concerned.  The  Corpora-
 tion  at  Ahmedabad  decided  to  pay  arrears  of  workers  in  instalments,  but

 the  National  Textile  Corporation  has  issued  an  order  not  to  pay  the  arrears.

 The  wages  of  the  workers  of  the  Textile  mills  of  ह: है॥ है06 (८0७१: 1९:09  were  incréased

 under  a  recent  agreement  between  the  workers  and  the  employers  but  the

 enhanced  wages  could  not  be  paid  to  them  as  the  ordinance  has  been  pro-

 mulgated.  There  should  be  a  uniform  wage  policy.

 These  mills  should  be  managed  by  the  experienced  technicians.

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों  :
 मैँ  कुछ  टिप्पणीयो ंके

 साथ  विधेयक का  समर्थन  करता

 हूं  ।  हम  कपड़ा  मिलों  का  इतिहास  भली  भांति  जानते  हैं  ।  बड़े-बड़े  व्यापारियों  ने  कपड़ा  मिलों  को

 कबाड़  बनाया  है  शौर  फिर  सरकार  को  विवश  किया  है  कि  वह  इन  मिलों  को  asa  हाथ  में  ले  ।

 जब  मिल  की  मशीने  बदल दी  जाती  हैं  कौर  वह  मुनाफे  पर  चलने  लगती  ह  तो  उसे  मिल  मालिक

 को  वापिस  सौंप  दिया  जाता  है  ।  दि  बारबार  होता  रहा  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  यह  नहीं  बताया है  कि  इन  103  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कब  किया

 जायेगा  |  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  इन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कब  किया  जायेगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय

 से  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  कानपुर  स्थित  लक्ष्मी  रतन  काटन  मिल  का  राष्ट्रीयकरण  करना  संभव

 नहीं
 है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यह  विशेष  मामला है  जिसका  इस  विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  यह  विधेयक  श्रद्धा-बढाने के  लिये  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  सभीਂ  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना

 चाहिये  जिन्हें  सरकार  ने  कंपने  नियन्त्रण  में  ले  रखा  है
 ।
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 इसक  किसी  विशेष  मिल  का  प्रधान  ara  टेक्नो क्रेट  होना

 निगम  कौर  राज्य  कपड़ा  निगमों  के  बीच  समन्वय  होना  चाहिए  ।

 थ्री  वसंत  साठ  :  मैं इस  विधेयक का  समर्थन  करता  यद्यपि

 नूर मिलन नागपुर को  इसक  पहले  वाले  मालिक  के  पास  वापिस  चली  जाने  से  ठीक  समय  पर  बचा

 थ

 इस  मिल  क  सरकारी  नियंत्रण  में  लिये  जाने  के  लिये  मै  उत्तरदायी था  ।  देश में  य
 पहली

 fi  लल  थी  जिसे  सरकारी  नियंत्रण  में  लिया  गया  ।

 इन  सभी  वर्षों  में  ये  मिलें  नियोक्ताओं  द्वारा  चलाई  जाती  रही  हैं  ।  श्रमिकों  को  कम  वेतन  तथा

 म  महंगाई  भत्ता  लेने  के  लिये  बाध्य  किया  गया  और  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  तथा

 बम्बई  सम्बन्ध  gaia  श्री  नियम  जैसे  प्रति  नियमों  को  निलंबित  किया  गया  |

 क्या  हमारी  सरकार  संकटग्रस्त  मिलों  को  ara  नियंत्रण  में  लने  क  लिय  ही  है  ।  नियोक्ता

 खूब  शोषण  करते  वे  मशीनों  को  कबाड़  बना  देते  हैं  प्रौर  फिर  कह  देत  हैं  कि  हम  इनका  प्रबन्ध  नहीं

 संभाल  सकते  क्योंकि ये  संकटग्रस्त ह  ।  सरकार  इन  संकटग्रस्त  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लेकर  उन  प

 साभार  करती  सरकार उन  मिलों  में  धन  भी  नहीं  लगा  सकती  क्योंकि  वह  जानती  है  कि  य

 पीस  पहल  वाल  नियोक्ताओं  को  सौंप  दी  जायेंगी  ।  एसा  इसीलिये होता  है  कि  सरकार  ने  उनका

 राष्ट्रीयकरण
 करने  का  ८. *  निश्चय नहीं  किया  है

 ।
 इसी  कारण  बहुत  सा  धन  कौर  श्रीमतियाँ  भी

 चली  जाती  ह  ।

 यद्यपि में  मंत्री  महोदय  को
 बधाई  देता  तथापि  में  चाहता  हूं  कि  वह  यह  वचन  दें  कि  वह  इस

 सत्र के  समाप्त  होने  से  पहले  राष्ट्रीयकरण करने  वाला  विधेयक  पेश  करेंगे  ताकि  राष्ट्र यह

 के  राष्ट्रीयकरण की  बात  पक्की  हो  गई  है  ।  इसके  साथ  ही  इन  मिलों  को  किसी  प्रकार  का

 ए  बिना  एसा  किया  जाना  चाहिए  ।
 हग

 *श्री ४  कार  कृष्णन  :  सरकार ने  1959  प्रौढ़  31  1972  क  बीच

 की  cafe के  दौरान  इन  103  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लिया  |

 चूंकि  सरकार  को  बहुत  वर्षों  से  पता  था  कि  एसे  कानून  की  आवश्यकता  है  इसीलिये
 ae

 त  बजट  wa  में  इस  विधेयक  को  ला  सकती  थी  ।  उससे  राष्ट्रपति  के  भ्र ध्या दे श  कीਂ  आवश्यक  a

 रहती  यदि  राष्ट्रपति के  अध्यादेश  से  इनਂ
 103  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीकरण किया  जाना  होता

 सभा  इसकी  भूरि-भूरि  प्रशंसा  करती  ।

 इस  सरकार  की  दृढ़  प्रौद्योगिक  नीति  नहीं  है  ।  एसा  समाचार  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  उ

 13  कपड़ा  मिलों  को  अपने  नियंत्रण  में  ले  सकती  है  ।  जिन्हें  तीन  वर्ष  पू  तामिलनाडू  सरकार  ने
 ह

 अपने  नियंत्रण  में  लिया  था  ।  सरकार  ने  इन  13  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  में  आवश्यक  में
 ्  vinta

 तब्दील  में  दिए  गए  भाषण  के  ७  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 translated  version  based  on  English  translation  of
 the  speech

 delivered
 in n  Tamil.
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 1896  )  उद्यम  स  स् +  oy
 नब मत्त  )  समान

 अय्याश  1974
 re

 लगया  उन्हें  लाभ  पर  चलने  योग्य  बनाना  है  ।  केंद्रीय  सरकार  लिये  यह  उचित  नहीं

 होंगा  कि  वहं  उन  मिलों  को  aoa  नियंत्रण  में  ले  ।

 इन  103  कपड़ा  मिलों  का  राष्टीय करण  करने  की  भा'रत  सरकार  की  नीति  का  सादिक

 स्वागत  करता  सरकार  से  अरन  रोध  करता  हूं  कि  वहू  मालिकों  की  किसी  प्रकार  का  मुआवजों

 करन  को  प्रस्ताव त  रख  |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 1968

 से
 बना  प्रा है

 परन्तु  इसने
 केवल  50  मिलों  को

 श्राशुनिक

 बनाने  के  प्रस्तावों  को  fan  रूप  दिया  शेष  53  मिलों  के  साधनी  कौर  काय  क्रम  की  कब

 aa  अंतिम  रूप दे  दिया  जायेगा  ?  इन  53  कपड़ा  मिलों  के  प्राघनिकाकरण  के  लिये  क्रिया

 सहायता  देने  मं  सरकार  की  संकोच  नहीं  करना  चाहिए  |

 इन्होंने  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  स्टेन्डंड  कलाम  में  वितरण  हेतू  240  उचित  दर  को  दुकाने  भी

 घोली हैं  103  मिलों  में  से  88  मिलों ने  5.  6  करोड़  रुपय  के  शद्ध  लाभ  को  अजन  किया  है  ये  मिलें

 निर्वात  के  लिय  ही  कपड़े  का  उ  पादन  करती  ह  चंकी  य॑  मिल  सव  साधारण  की  आवश्यकताओं

 को  परा  नहीं  इसलिये  इनका  राष्ट्रीयकरण  किंया  जाना  चाहिए  कौर  राष् टीप करण  क  समय

 मालिकों  की  कई  भ  मुआवजा  नहीं  दिया  जानी  इन  103  मिलों  को  राष्ट्रीयकरण  तरंत

 होना  चाहिये  ।

 श्री  ato  वी०  नायक  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  ay  1970-71  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  हुमा  है  57  मिलों को  1959  में  हाथ  में  लिया  गया  था  ।  यह  अध्यादेश  1972 में  जारी  कियां

 गया  था  ।  46  मिलें  केवल  दो  वह पूरानी हैं  ।'  1967  में  नियंत्रणाधीन  ली  गयी  57  मिलों

 आस्तियों  भ्र ौर  दा  यित्व  के  निर्धारित  न  किए  जाने  का  कोई  कारण  नजर  नहीं  जाता  तौर  इसक  लिए

 गारंटी है  कि  इन  46  मिलों  के  सम्बन्ध में  भी  इनका  निर्धारण  निश्चित  समय  में  कर  fear

 जायगा  ?  संविधान  संशोधन  करने  के  स्थान  पर  पण  करने  का  प्रस्ताव  लाने  में  सरकार

 के  सामने  क्या  रुकावट है
 ?

 इस  बात  को  मझे  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 चीनी  उद्योग  के  बारे  में  सरकार  क  मन  म  दो बातें हैं  aid  केवल  इन  .103  मिलों  कीਂ

 ही  नहीं  बल्कि  अन्य  मिलों  की  भी  है  ।  यदि  विकास  मंत्नालय  इन  उपक्रमों  का

 नहीं  कर  सकता  तो  इन्हें  राज्यों  के  सरकारी  क्षेत्रों  को  क्यों  नहीं  सौंपा  जाता  ?  पव

 श्री  ही  एम  महता  :  मैँ  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हुं  ।  यहाँ  बात  शकच्छद

 है  कि  सरकार ने  कफी  समय  तक  हिचकिचाहट  के  बाद  इन  संकटग्रस्त  मिलों  को  हाथ  में  लिया  है  ।

 राष्ट्रीयकरण  एक  साधन हू  ,  साध्य  नहीं  |  से  हम  उत्पादन  वृद्धि  क  उद्देश्य  को  पूरा

 नहों  कर  सकते  |  इसक  लिये  काय  कुशलता  बढ़ानी  होंगी  |

 इस  समय  सम्बधित  मंत्रालय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  हाथ  में  ली  गई  कपड़ा  मिलों  के

 सम्बन्ध में  बड़ा  उपेक्षित  व्यवहार कर  रहा  महालक्ष्मी मिल  इसका  एक  उदाहरण  मंत्री

 महोदय उन  की  समस्या  की  झोर  ध्यान  दें  और  मिल  हम  चारियों  को  न्याय  प्रदान  करें

 श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  इन  सभी  संकटग्रस्त  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने

 का  कदम  बहुत  घ्र्न्छा  लेकिन  ज॑ब  प्रबन्ध  सुचारू  नहीं  होगा  शर  आद्योगिक  सम्बन्ध
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 a

 बेहतर  नहीं  होंगे  तब  तक  यह  कदम  समाजवाद  की  दिशा  में  नहीं  होगा  ।  यदि  सरकार के  पास  इन

 संस्थापकों  के  प्रबन्ध  के  लिये  व्यक्ति  नहीं  हैं  तो  सरकार  सार्वजनिक  जीवन  में  क्रियाशील  लोगों  कों

 इस  काम  के  लिये  रहीं  लेती
 ?

 मं  भी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  किसी  प्रकार  का  मुश्नावज़ां

 सदीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  इन  के  मालिकों  ने  aa  तक  देश  के  ग़रीब  लोगों  का  खून  चूसा  है
 ।  इस

 स्थिति  में  हुम  उन्हें  मुआवजा  क्यों  दें  ?

 Shri  R.V.  Bade  (Khargone):  Swadeshi  Cotton  mills  and  Malwa  Mills

 at  Indore  and  another  mill  of  Burhanpur  have  been  taken  over  by  the  Govern-

 ment,  but  they  are  not  being  managed  properly.  The  production  of  Swadeshi

 Mills  is  being  given  to  @  private  party.  Ifthe  production  of  all  the  mills  is

 to  be  passed  on  to  a  parcticular  party,  then  what  is  the  use  of  taking  ove?

 the  management?

 श्री  ada  साठे  पीठासीन हुए  ।

 [Shri  Vasant  Sathe  in  the  Chair]

 There  is  unrest  among  the  labourers  of  the  New  Victoria  Mill  at  Kanpur
 because  their  dues  have  not  been  paid  since  1967.  Also,  a  tussle  has  been

 going  on  between  the  Textile  Corporation  and  the  §.T.C.  It  will  be  betier

 if  a  joint  management  Council  is  set  up  with  labours’  participation  in  the

 management  of  all  these  sick  mills.  Government  want  to  extend  the  period

 by  two  years  but  there  is  nothing  wrong  if  they  resort  to  nationalisation.

 However,  I  support  the  Bill.

 श्री  fo  सत्यनारायण  :
 मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इन
 103

 संकटग्रस्त  मिलों  को

 अधिकार  में  लेने  से  पहले  श्रमिकों  को  कितनी
 राशि  देय  है  ।

 यह  कार्य  सरकार  मजदूरों  को  बचाने

 भोर  देश  के  हित  में  उद्योगों
 को

 ठीक  प्रकार  से  चलाने  की  दृष्टि  से  कर  रही  wea  उद्योगों

 को  भी  क्यों  नहीं  अपने  हाथ  में  लिया  जाये  ?

 सभी  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिये  ।  संकटग्रस्त  मिलों  को  ay  भ्र वश्य  हीਂ

 शहरीकरण कर  लिया  जाना  चाहिये  |

 प्रबन्ध  एजेन्सी  व्यवस्था  को  समाप्त  कर  दिया  गया  परन्तु  फिर  भी  यह  किसी  न॑  किसी  रूप

 थे  चल  रही  बाहर के  व्यक्तियों  तथा  सम्बन्धियों  को  प्रशासनिक  एजेन्टों  के  रूप  में  रखा  जा

 रहा  हमें  इन  बुराइयों  को  समाप्त  करना  चाहिए  ।

 उत्पादकों  झ्र  श्रमिकों  को  cara  रखा  जाना  जो  कि  औद्योगिक

 क्षेत्र  के  म्प्लिक  हमें  सभी  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  लेना  चाहिये  |

 थ्रो  चलेगा  भट्टाचार्य  :  सरकार  जब  तक  इन  संकटग्रस्त  मिलों  का  राष्ट्रीकरण

 नहीं  कर  लेती  तब  तक  इनमें  मशीनरी  नहीं  लगायी  जा  सकती  कौर  तब  तक  कपड़ा  उत्पादन

 निर्वात  ate  प्रतीक  माप  को  पूरा  करने  का  काम  पूरा  नहीं  हो  सकता  हमें  सारे  देश  के  लिये  कपड़े  के

 समान  मूल्यों  कीं  नीति  बनानी  होगी  ।  क्षेत्रीय  भ्र सन्तुलन ों  तथा  वेतनमानों  कौर  मूल्यों  म  वृद्धि  से
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 देश  में  मुद्रास्फीति  बढ़ी  है  कपड़  क  अधिक  मूल्यों  के  कारण  किसानों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  तौर  इस

 से  खाद्यान्नों क  मुल्यों  में  वृद्धि  हुई  हमें इन  103  मिलों  के  सुचारू  कार्यकरण  के  द्वारा

 बढ़ते  हुये  मूल्यों  को  रोकना  होगा  कौर  इससे  स्थिति  में  सुधार  लाना  होगा  |

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan  (Shahdol):  No  provision  is  there  in  the  Bill

 to  check  the  growth  of  the  monopoly  houses.  Big  textile  mills  have  been

 behaving  in  an  irresponsible  manner  with  the  workers  and  have  been  evading
 the  payment  of  bonus  and  provident  funds  due  to  the  workers.  Not  only
 that,  they  have  been  hoarding  huge  stocks  also  to-sell  them  at  a  higher  pre-
 mium.  Therefore,  I  support,  the  decisicn  of  the  Government  to  nationalise

 the  sick  mills.

 Shri  M.C.  Daga  (Pali):  How  will  it  be  possible  to  nationalise  103  sick

 mills  within  the  next  two  years  if  the  same  could  not  be  done  during  the  last
 15  years?

 The  House  should  be  informed  that  the  assets  and  liabilities  of  how  many
 mills  have  so  far  been  assessed;  what  is  the  machinery  for  carrying  out  this

 work  of  evaluation  and  assessment;  which  court  issued  injunctions  on  account

 of  which  such  assessment  could  not  be  made  so  far?  All  those  matters  should

 be  explained  in  detail  to  this  House  so  that  we  may  understand  the  problem
 in  depth.  I  will  also  suggest  that  the  sick  mills  should  be  managed  by  the

 states  themselves.  Centre  should  not  involve  itself  in  the  matter  of  running
 these  small  mills,

 श्री  नटवर  लाल  पटेल  :  इन  103  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  सम्बन्धी

 काय  वाही  एक  ठोस  कदम  है  जो  इस  देश  के  श्रमिकों  के  हित  में  है  ।  इन  मिलों  में  काम  करने  वाले

 मजदूर  सब  संतुष्ट  हैं  क्योंकि  उन्हें  बोनस  तथा  अन्य  लाभ  नियमित  रूप  से  मिल  रहें  हैं  ।

 उनके  सामने  सब  यह भय  नहीं है  कि  भविष्य  में  उन्हें  सेवा  से  निकाल  दिया  जायेगा  ।

 राष्ट्रीयकरण करने  के  लिये  सरकार  के  सामने  क्रीक  समस्याएं  सरकार को  कम्पनी  की

 मशीनों  तथा  अरन्य  श्रापत्तियों  का  निर्धारण  करना  होता  है  ।  कुछ  प्राथमिक  समस्याएं भी  यह

 विधेयक  सदन  में  ठीक  समय  पर  पेश  किया  गया  है  ।  आशा है  कि  इन  ae  मिलों  ar  शीघ्र  ही

 राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जायगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena):  I  support  the  nationalisation

 of  these  mills.  But  there  is  mismanagement  in  the  mills  even  after  they  have
 The  controllers  of  those  mills  have been  taken  over  by  the  Government.

 not  been  depositing  the  amounts  of  provident  funds  of  the  workers.  They
 have  been  evading  the  payment  of  bonus.  They:  have  also  been  retrenching
 the  workers  in  these  days  of  unemployment.  I  will  urge  upon  the  Govern-

 ment  to  see  that  these  mills
 are  properly  managed  and  no  injustice  is  done

 to  the  workers.

 Marketing  of  the  cloth  of  the  Government  controlled  mills  is  not  satisfac-

 tory  and  they  are  running  in  losses.  Workers  participation  is  also  not  there

 in  the  management  of  these  mills.  Attention  should  be  paid  towards  this,  so

 that  workers  may  participate  at  every  stage  in  the  management  of  the  mills.
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 Shri  Ziaur  Rahman  Ansari:  I  am  happy  to  see  that  all  the  members

 have,  without  a  single  exception,  supported  the  basic  purport  of  this  Bill.
 The  basic  object  of  the  Bill  is  to  nationalise  all  the  103  sick  mills,  already
 taken  over  by  the  Government.

 Some  members  have  expressed  doubts  that  when  the  Government  fail  to
 nationalise  all  these  wills  during  the  past  15  years,  how  will  it  be  able  to  get
 this  task  accomplished  within  the  next  two  years.  In  this  connection,  it

 may  be  stated  that  during  the  period  from  1969  to  1972,  we  took  over  these

 mills,  under  Industrial  Development  and  Regulation  Act.  It  had  been  our

 declared  policy  to  nationalise  these  mills  ultimately  and  a  Bill  was  brought
 to  this  effect.  In  February-March,  1973  all  the  mills  were  transferred  to

 Ministry  of  Industrial  Development.  We  have  been  taking  necessary  steps  for

 nationalisation  of  these  mills  ever  since  they  were  transferred  to  our  Ministry.
 Process  of  nationalisation  takes  time  and,  in  this  case  also,  so  many  formalities

 connected  with  stay  orders  of  the  court  took  due  time.

 So  far  as  delay  in  nationalisation  is  concerned,  six  mills  had  obtained

 stay  orders.  Hence,  before  making  an  assessment  of  their  assets  and  liabilities,

 etc.,  the  Government  had  to  seek  permission  from  the  courts.  Work  relating
 to  evaluation  of  machinery  and  other  assets  is  a  complicated  affair  and  it

 involves  time.  In  the  meantime,  the  time  limit  relating  to  a  Nagpur  was

 coming  to  an  end.  Hence,  the  necessity  of  issuing  an  ordinance  arose.  Had

 this  necessity  not  arisen,  Government  would  have  come  directly  with  a  natio-

 nalization  Bill  after  completing  the  assessment  of  liabilities  and  assets  (In-

 terruptions).  1  now  want  to  assure  everybcdy  in  the  House  that  assessment

 work  in  respect  of  all  these  sick  mills  has  been  completed  and  the  Government

 intends  to  introduce  a  Bill  to  nationalise  all  these  103  Textile  mills  in  this

 very  session.

 So  far  as  the  question  of  compensation,  Managment  structure,  etc.  is

 concerned,  this  would  be  discussed  at  the  proper  time,  when  this  Bill  for  natio-

 nalisation  is  brought  before  the  House.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  I  am  happy  that  a  Bill  to  Nationalise

 these  sick  Mills  would  be  introduced  in  this  very  session  of  the  Lok  Sabha.

 The  Bills  brought  before  the  House  from  time  to  time  for  nationalisation

 have  been  full  of  errors  and  the  Government  was  forced  to  bring  forward

 amending  Bills  soon  after.  I  would  like  to  warn  the  Government  that  care

 should  be  taken  at  the  drafting  stage  so  that  errors  and  loopholes  are  not  left

 into  it.  I  would  like  to  request  that  this  Bill  should  be  sent  to  Joint  Parlia-

 mentary  Committee  wherein  all  its  aspects  could  be  considered  and  discussed.

 The  Government  had  taken  over  the  Management  of  these  Mills  for  two

 years,  but  during  this  period  their  management  has  not  been  satisfactory.

 There  is  a  need  for  making  basic  changes  in  the  management,  if  there
 have

 to

 be  run  efficiently.

 The  Government  is  empowered  to  institute  an  inquiry  under  the  present

 Company  Law,  and  into  the  management  of  a  mill,  if  it  is  found  that  it  was
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 being  mismanaged.  But,  usually,  Government  steps  in  for  take  over  of  a

 mill  only  when  the  mill  has  gone  bad  to  worst  in  respect  of  management.  If

 timely  steps  are  taken  by  the  Government,  the  mill  can  be  stopped  from

 becoming  Kohinoor  Mill  of  Kapadia  and  National  Rayon  Corporation
 are  shortly  going to  be  sick  soon.  The  Government

 sould
 look

 into  it.

 सभापति  महोदय  :  यह

 सभा  राष्ट्रपति द्वारा  29  1974  को  प्रख्यापित  उद्योग  तथा

 विनियमन  संशोधन  1974  (1974  का  अध्यादेश  संख्या  6)  का

 निरनुमोदन  करती  है
 0.0

 प्रस्ताव  भ्र स्वीकृत  ।

 The  motion  was  negatived.

 सभापति  महोदय  : प्रश्न यह  है  :  उद्योग  शर  विनियमन )  1951

 का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया
 eT)

 जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड 2

 सभापति  महोदय  :  क्या सी  ०  बी०  वी
 ०  नायक  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  श्री  बी०

 वी ०  नायक  यदि  मंत्री  महोदय मे  रे  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दें  तो  मै  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  करता  ।

 सभापति  महोदय :  श्राप  का  संशोधन  शंकाओं  के  पर  था  ।  राष्ट्रीयकरण  का

 विधेयक  इसी  सत्ता  में  वाला  है  फिर  मंत्नी  महोदय  क  उत्तर  को  देखते  हुए  श्राप के  संशोधन  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  वी०  नायक  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत करता  हूं  ।  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 इसी  सत्र  में  होने  वाला  मेरा  विचार  है  कि  संविधान  में  बताई  गई  क्षतिपूर्ति  या  राशी

 की  अदायगी तक  ही  सीमित  है  ।  सरकार  परिसम्पत्तियों  और  देंवताश्रों  का  निर्धारण  करने  को  उत्सुक

 है  जसा  कि  कोकिंग  कोयला  खानों  शादी  के  मामले  में  किया  गया  है  tar  लगता  है

 इसी  कारण  से  अवधि  बढ़ाने  की  माँग है  ।  राष्ट्रीयकरण कोई  लक्ष्य  नहीं  है  ।  लक्ष्य तो

 प्रबन्ध है  ।

 सभापति  महोदय
 :

 ae  को  अपने  संशोधन  तक  ही  सीमित  रखे  site  राष्ट्रीयकरण

 की  नीति  का  उल्लेख
 न

 आपके  खाने  से  पूर्व  मंत्री  महोदय  ने  बताया
 था  कि  सभी  103

 मिलों

 का  निर्धारण  पूरा  हो  चूंकि  है  कौर  राष्ट्रीयकरण  विधेयक  लाया  जाने
 वाला  है

 ।
 है  १४  कै
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 श्री  ato  बी०  नायक  :  जब  परिसम्पत्तियों  ate  देयताओं  का  निर्धारण  हो  चुका  है  कौर  मिलों

 का  राष्ट्रीयकरण  होने  वाला  है  तो  मेरा  संशोधन  व्यथ  हो  जाता  है  ।  सभापति  महोदय

 के  परामशं
 पर

 मैं  अरपना  संशोधन
 वापस

 लेता

 सभापति महोदय  :  कया  श्री  बी  ०  dis  नायक  भ्र पना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा

 की  ऋतुमति  है  ?

 माननीय  सदस्य  :  जी  हा ँ।

 संशोधन  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 The  amendment  No.  1  was,  by  leave,  withdrawn.

 सभापति  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 2  विधेयक  erat  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 :

 [Clause  2  was
 added

 to  the  Bill.]

 खंड 3

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 की  खंड  3  विधायक  का  कान

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  3  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 -Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 खंड
 1,  श्रधिनियमत

 qa
 अर  विधेयक  का  ताम  विधेयक  का  aa  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकार  हुआ  ॥

 The  motion  was  adopted.

 खंड  1,  झधिनियमन ga  तथा  विधेयक  का
 हम

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 Clause  1,  the  Enacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.
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 श्री  जियाउरंहुमान  अंसारी  :  में
 प्रस्ताव  करता

 हूं

 किस  विधेयक  को  पारित  किया  जाय  ”
 bal

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  किया  गया  :

 ~
 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  v

 श्री  सोमनाथ  aes  )
 :

 जहाँ  तक  कपड़ा  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण के  लिये  सरकार

 को  कुछ
 प्रो

 समय  देने
 की

 बात  हमने  उसका  समर्थन  किया है  ।  परन्तु  उद्योग

 mit  1951  केवल  कपड़ा  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  ही  नही ंहै  ।  यह  कई

 अन्य  उद्योगों
 पर

 भी  तग  होता  है  ।  सरकार  पिछले  15  वर्षों  की  अपनी  श्रकशलता  को  छि कान

 के  लिए  अधिनियम  का  संशोधन  कर  रही  है  ।  जिन  46  उपक्रमों को  सरकारी  श्रमिक  में

 लिया  गया  है  वे  इस  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  एक  श्रध्यादेश
 के

 भ्र घिन  अधिकार में  fag

 गय  उन्हें  यहाँ  इसलिये  जोड़  दिया  गया  है  जिससे  कि  यह  धारणा  बने  कि  1972 में  हाथ

 में  लिये  गये  मिलों  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  के  लिये  न्यायालय  के  पास  पर्याप्त  समय  नहीं  है  +

 इसलिये  उद्योग  कौर  विनियमन  )  1951 में  किया  of

 सम्पत्तियों  कौर  area
 क

 मूल्याँकन  के  लिए  सरकार  ने
 15

 ag  का  समय  लिया
 ।

 यह  बहुत  ही

 बात  है  ।  स्पष्ट  है  कि  यह  सरकार  की  बड़ी  भ्र सफलता है  ।  इस  अवधि  में  इन

 मिलों  के  तुलना  पत्र  सरकार  द्वारा  नियुक्त  लेख  परीक्षक  द्वारा  बनाए  जाते  फिर  क्यों

 परिसम्पत्तियों शौर  देहातों  के  निर्धारण में  इतना  समय  लगा  ?  सरकार ने  क्षतिपूर्ति  की  माता

 के  बारे  में  क्या  निर्णय  किया हैं  ।  क्या  मालिकों
 को

 शत  प्रतिशत  क्षतिपूर्ति
 की

 प्रदाय गी  का  आश्वासन

 दिया  गया  है  ?  यदि  एसा  तो  संविधान  में  संशोधन
 की

 क्या  आवश्यक्ता  थी  ?  तथ्य यह  है  कि

 सरकार  स्वयं  इस  बारे  में  निश्चित  है  ।

 श्री  प्रसन्न  भाई  महता
 :  इस  अघिनियम के  अधीन  सभी  पुरानी  मिलों  को  सरकारी

 नियन्त्रण  में  लिया  गया  था  प्रौढ़  मूल्य  क्लास  के  पश्चात  उनकी  श्रीमतियाँ wer  नगण्य  हैं  ।  इस  थारे

 में  क्षतिपूर्ति
 की

 श्रदायगी  का  प्रश्न  नहीं  उठना  चाहिये
 ।

 सरकार  को
 इन

 सभी
 संकटग्रस्त

 मिलों  का

 राष्ट्रीयकरण  करने  में  देरी  नहीं  करनी  चाहिए
 |

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  The  Bill  to  118110118.11/88  103  Textile

 Mills  would  be  brought  in  this  very  session.  I  would  like  to  request  that  the

 vhole  textile  Industry  should  be  nationalised.  Only  through  this  measure,

 it  would  not  be  possible  to  check  profiteering  and  provide  clothing  to  all.

 Tt  is  also  necessary  that  Rules  are  made  fool-procf  so  that  amendments

 do  not  become  necessary  in  the  near  future.

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है
 :

 किस  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ”?

 The  motion  was  adopted.

 Rp  ai
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 Revolution  Re.  Disapproval  of  Bill

 ———
 .

 एलकौक  एश डाउन  कम्पनी  लिमिटेड  का  संशोधन  1

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सार्वधिक  संकल्प  ate  conte  एश डाउन  कम्पनी  लिमिटेड

 का  संशोधन  विधेयक  1974

 .
 छ  TATUTORY  RESOLUTION  RE.  DISAPPROVAL  OF  ALCOCK  ASH-

 DOWN  COMPANY  Lrp  (ACQUISITION  OF  UNDERTAKINGS)

 AMENDMENT  ORDINANC  1974  AND  ALCOCK  ASHDOWN  COM-

 PANY  Lrp.  (ACQUISITION  OF  UNDERTAKINGS)  AMENDMENT

 BILL

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  Had  ample  care  been  taken  at  the  time

 of  bringing  the  original  Bill,  the  necessity  of  bringing  forth  the  amendment

 would  not  have  arisen.  It  has  been  said  that:  M/s.  Turner  Morison  &  Co.  has

 filed  a  writ  petition  challenging
 the  Act.  The  company  has  taken  the

 plea
 thatsthe  amount  specified  in  the  Act  is  illusory.  The  Central

 has  been  advised  that  by  way  of  abundant  caution,  the  concerned  Act

 should  be  amended,  so  as  to  clarify  the  position.  I  fecl  it  could  have  been

 averted  if  proper  care  had  been  taken  at  the  initial  stage.  I  would  request
 |

 that  strictures  should  be  passed  against  the  Government  against  this  laps
 as  these  loop-holes  were  pointed  out  when  the  Bill  was  brought  forward.  Bu

 the  Government  did  not  pay  any  attention  towards  it  at  that  fime.  Ma

 know  whether  Law  Ministry,  Attorney  General  and  Solicitor  General a

 ड
 sulted  when  the  Bills  are  drafted?  The  present  Bill  proves  the  incom- ons

 pe
 अ

 of  the  Government.  beg  to  move:

 यह  सभा  राष्ट्रपति द्वारा
 28  1974  को  प्रख्यापित  एल कोक  एश डाउन  कम्प  नी

 लिमेटड  का  संशोधन  1974  (1974  का

 देश  संख्या  5)  का  निरनमोदन करती  है  ।”

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri
 Dalbir  Singh):

 The  Government  had  taken  into  cosideration  all  pros  and  coms  of  the
 matter

 on  the  original  Bill  was  prepared.  There  was  no  loop-hcle  in  the  Bil  .  But

 since  a  writ  petition  has  been  filed in  the  Court,  the  present  amend

 being  made  asa  matter  of  precaution.

 at

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :  थ

 एल कोक  एशडाउन  कम्पनी  लिमेटड
 का

 1973

 का  संशोधन  करनें  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा पास  किये
 गये  रूप

 विचार कया  जाये  (1

 श्री  सामना  चार्जों  (  )  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  विधेयक  को  बहुत  सावधानी

 तथ्य  किया  गया  था  पार्टी  द्वारा  न्यायालय  में  दायर  की  गई  याचिका
 को

 देखे  कर  एहि
 ह

 के  तौर  पर  यह  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ।  पहले  प्रीमियम को  घारा  4  म॑  कानों के  उपक्रम  की

 में  इसकी  सभी  सभी  निवेश  झा

 थे  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  इसे  पहले  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  था  ।  किताबों म
 परिषद
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 a

 दिखाए गए  ऋण  निश्चित  रूप  से  बस्तियों
 पौ

 सम्पत्ति  में  शामिल  लिये  जायेंगे  ।  परन्तु  के

 प्राकार पर  अब  1  करोड़  की  राशि  कम्पनी  के  शेयर  आस्तियों  में ज्लॉँटी  जानी  है  ।  स्पष्ट  है  कि

 सरकार  ने  कम्पनी  की  पुस्तकों  में  दिखाई  गई
 ऋण

 की  राशि  को
 भी

 ध्यान  में  रखा  होगा
 |

 aa  किताबों में  दिखाई  गई  ऋण  राशि  के  सम्बन्ध  में  दावे  को  छोड़ा  जा  रहा  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  इन  ऋणों
 की

 राशि  क्या  है
 ?

 कम्पनी  के  दायित्वों
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  भ्रांतियों  को  एक  न  नियत
 किया  है  जोਂ  वितरित किया  जायेगा  ।  दायित्व  wa  पहले  के  समान  है  ।  आस्तियों  को  करें  किया

 जा  रहा  है  परन्तु  मुआवज़े  को  कम  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 एसा  मालूम  होता  है  कि  यह ह  विधेयक  हानिरहित  है  ।  इसमें  कानूनी  मुद्दों  प्रा  करने

 के  लिये  कार्यवाही  की  व्यवस्था  परन्तु  क्या  हम  कम्पनी  क  शेयर धारियों  को  एक  करोड़  रुपये

 से  अधिक  राशि  नहीं  दे  रहे  हम  ऐसा
 ही  कर  रहे  हैं

 ।
 भ्राशंका

 है
 कि

 इस
 प्रक्रिया  द्वारा  मन

 प्रबन्धकों  शर  शेयरधारियां  को  चोर  दरवाजे  से  और  अप्रत्यक्ष  तरीक  से  अधिक  राशि  दी  जा  रही है

 इसलिए श्रास्तियां कम  रह  गई  हैं  ;  दायित्व  वहीं  है  att  इस  प्रकार  आवश्यक  है  कि  म्मावउ भ्र  बढ़

 जायगा |

 इस  विधेयक को  पारित  करने  से  मंत्नी  महोदय  इस  सभा  को  बताय  कि  कम्पनी  के  नाम

 ऋण  की  कितनी  राशि  है  ।  संविधान  क  अ्रनच्छेद  31  के  ह. प्रन्तगत  सरकार  को  कुछ  शक्तियां  मिली

 हुई  सरकार  उन  शक्तियों  का  पुरा  प्रयोग  कयों  नहीं  कर  रही  है  ।

 सरदार भर  सिंह  सोनी  (  जमशेद  :  सरकार  शव
 1973

 में
 1.17

 करोड़  रुपये  के

 भुगतान  के  बाद  इस  कम्पनी  को  ग्रसने  प्राधिकार  में  लिया  था  are  विधेयक  को  संसद  प्रेरित  किया

 था  aa  इतने  विलम्ब  के  बाद  सरकार  यह  संशोधन  करने  के  लिये  1973  के  श्रधिनियम्  खंड

 (1)  में  कूछ  शब्द  जोड़  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  सभा  को  बतायें  कि  विधि  मंत्रालय  ने  मूल  विधेयक

 लाने  के  समय  यह  सलाह  क्यों  नहीं  दी  थी  |

 ऐस  प्रतीत होता  है  कि  सरकार  प्रत्येक  कायें
 कौ

 निपटाने  में  जल्दी
 कर

 रही  इस  संशोधन

 को  लाने  में  सरकार  ने  हज़ारों  रुपये  खर्च  किये  होंगे  ।  अध्यादेश जारी  करने  की  श्रावश्यकत्रा  को

 स्पष्ट  करने  वाले  विवरण
 में

 कहा  गया  है  कि  चूंकि
 16  1974  को

 रिट  ara
 की

 सुनवाई  होने  वाली
 थी

 कौर  संसद  का  सत्र  नहीं  हो  रहा
 तो  यह  स्पष्टीकरण  करना  श्रावश्यक

 था  ।  यह  अजीव  बात  है  कि  विवरण  में  उच्च  न्यायालय  में
 16  1974 को  हुई  कार्यवाही  को

 उल्लेख  नहीं  है  ।

 मंत्री  महोदय  इ  स  कम्पनी  के  प्रबन्धक वर्ग  में  परिवर्तन  करें  ale  योग्यता  प्राप्त  प्रबन्धकों

 को  नियुक्त  करक  कम्पनी  को  नई  दोस्ती  प्रदान  करें
 ।

 मंत्री  महोदय  यह  भी  बतायें  कि  क्या  निकट

 भविष्य  में  वह  इस  कम्पनी  के  बारे में  कोई भ्र न्य  विधेयक  पेश
 क  में  इस  )

 बिभेमक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna) :  At  the  time  when  the  original  Bill
 was  considered,  Members  had  expressed  their

 Governinent

 pinay)



 थ
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 थ

 did  not  pay  any  heed  to  them  at  that  time.  Now  ए०पहाापाश  t  have  come

 with  this  amendment.  It  is  not  preper  on  the  part  cf  it  to  leave

 a  loop-hole  which  is  now  being  exploited  by  the  eempany  to  get  mcre1  mney

 Government  should  not  pay  any  big  amcunt  to  the  ecmpany.  et  all

 some  payment  has  to  be  made,  a  token  amount  should  be  paid.  The  am
 ount thus  saved  may  be  utilised  for  some  other  purposes.

 थी  राजा  कुल कर्णों  )
 :  इस  बात  पर  श्राश्चयं  नहीं  होना  चाहिए  कि  इस

 विधेयक  को  पारित  करने  के  बाद  सरकार  के  समक्ष  कठिनाइ  करायें  ।  हमें  मालूम  नहीं  है  कि
 न

 ्  ं  उनका  दौर  मॉरीसन  से  समझौता  हो  रहा  है  ,  जिन्होंने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  की

 है  ।  यदि  न्यायालय यह  श्रादेश  देता  है  कि  सरकार  स्टेट  बैंक  या  गारंटी  देने  वाले  को  या  याचिका  दायर
 क

 करने  वाले  rate  टर्नर  मोमिन  को  5  करोड़  रुपये  या  6  करोड़  रुपये  सदा  करे  तो  सरकार  का

 बारे  में  क्या  दृष्टिकोण होगा  ?  क्या  सरकार इस  सभा  से
 4  या  5  करोड़  रुपये  की  मांग  करेगी

 ।

 ag  सब  प्रभी  तक  निश्चित है  ।

 बदी  सरकार  जीतती  है  ate  मूल्यांकन  1  करोड़  रुपये  से  कम  होता  है  तो  दूसरा  पक्ष  अवश्य

 नय उच्चतम  न्यायालय में  जायगा  |  ae  दूसरा  पक्ष  जीतता  है  तो  सरकार  उच्चतम  न्याय

 थें  जायेंगी  ।  यह  कानूनी  कार्यवाही  दो  या  तीन  वर्षों  तक
 चलेगी

 ।
 राज  तक  सरकार  मशीनरी

 भालू  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हुई  सरकार ने  मजदूरों  को  वचन  दिया  था  कि  उनकों  देय

 राशि दी  जायेगी  ।  हमने  सरकार से  कहा  था  कि  इस  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  से
 थ

 कर्मचरियों को  63  लाख  रुपये  की  देय  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  परन्तु  सरकार  ने  ऐस

 mgt  फिया है  ।

 इस  उपक्रम  के  प्रबन्ध  को  ars  हाथ  में  लेने  के  लिये  उद्योग  तथा

 झषिनियम  के  अधीन एक  att  विधेयक  लाया  जाये  ।  इसे  कर्मचारियों  की  सहकारी  समिति  को

 द
 dite जा  सकता  उन्होंने  एक  योजना  प्रस्तुत  की  है  जिस  पर  विचार  किया  जाना  एक

 करोड़  रुपये  से  इसको  प्रतीत  करने  से  अनेक  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जायगी  ।  फिर  एक  राष्ट्रीय  श्रीमती

 को  कष्ट  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  इस  पूरे  मामले
 पर

 फिर  से  विचार  करे
 प्रौढ़  श्रमिकों  क

 दिखें  wa  वचन  को  पूरा  करे
 ।

 Hukam  Chand  Kachwai  (Morena):  If  Government  had  proper  ly
 थ  considered  the  whole  matter  when  it  came  before  the  House  last,  there  we  d

 have  been  no  need  for  this  amending  Bill,  Even  the  present  Bill  is  not  00
 x

 prehensive.  Government  has  not  tried  to  get  complete  facts  about  the  we

 of  the  company’s  assets;  and  this  has  placed  them  in  a  difficult  posit  4 nN.

 The  Company  has  one  of  its  factories  at  Bhavanagar  and  the  other

 ats
 क  Bombay.  Most  of  the  machinery  lying  there  is  useless;  thousands  of  worl

 are  without  any  job,  Government  had  promised  employment  to

 aothing  has  been  done  so  far.  me  ‘but

 The  Company  has  to  pay  Rs,  60  lakhs  as  workers’  dues;  in  a  ition,  it

 has  to  psy  a  large  amount  to  the  State  Bank  and  the  Bank  of  J  arashira,

 om  jany  are
 Government

 should  have  found  cut  what
 the

 total  arsets
 of  |

 a

 6
 oe
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 and  what  its  liabilities  are.  The  001:0 01710  departments  cr  ministries  should
 have  examined  the  matter.  Al  hovgh  (घ: ए0ाव111 8101  would  get  this  Bill  passed
 their  objectives  would  not  be  achieved,  This  Bill  should  be  withdrawn  and

 ह  more  comprehensive  Bill  be  brought  forward  again.

 श्री  Fo  घिरकर  कृष्णन  :  यह  बताया  गया  है  कि  सरकार  को न्यायालय में  एक  करोड़

 रुपये  की  राशि  जमा  करानी  है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इस  कम्पनी  की  आस्तियों  का  मूल्य

 एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  है  या  नहीं  ?  सरकार  को  श्रमिक  की  भविष्य-निधि  इरादी  की  बकाया  राशि

 का  भी  भुगतान  करना  है  जो  लगभग  37  लाख  रुपये है  ।  इसके  अतिरिक्त  सरकार  को  कम्पनी  की

 art  स्टेट  बैंक  श्राफ  इण्डिया  तथा  बैंक  श्राफ  महाराष्ट्र  का  1.  70  करोड़  रुपये  का  ऋण  भी  वापस

 करना  गर्त  हमें  कम्पनी  की  आस्तियों का  मूल्य  बताया जाना
 जब  1973  में  मूल

 विधेयक  पर  इस  सदन  में  चर्चा  की  गई  थी  तो  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  विधेयक  में  कमियों  a

 त्रुटियों की  sire  ध्यान  दिलाया था  ।  उन्होंने  यह  भी  व्यक्त  की  थी  कि  इसे  न्यायालय

 में  भी
 ले

 जाया  जा  सकता  है  किन्तु
 उस

 समय  मंत्री  महोदय  ने  उन  सुझावों  पर  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  था

 ग्राम  यह  मामला  न्यायालय  लम्बित  है  ।

 विधायक के  प्रारूप  से  सम्बन्धित  विधि  मंत्रालय  के  सभी  उच्च  अधिकारियों  को  प्रधान  मंत्री

 द्वारा  निर्देश  दिया  जाना  चाहिए  कि  वे  विधायी  प्रस्तावों  को  तेयार  करने  में  श्रमिक  सकता  झर

 सावधानी  बरतें  तथा  ध्यान  से  काम  करें  ।

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  इस  समय  यह  किसी  को  मालूम  नहीं

 है  कि  इस  रिट  याचिका  का
 नीचे

 य
 किसके

 पक्ष  में  होगा
 ।  कम्पनी

 को  उच्चतम
 न्यायालय

 में  भी  कपिल

 करने  का  अधिकार है  ।

 मुआवजे  के  बारे
 में

 मामला  उठाया  गया  है
 ।  इस  संशोधन से  स्थिति  स्पष्ट  की  गई  है  कि

 वही  ऋण  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  हमने  विधि  विभाग  से  परामर्श  किया  जिन्होंने  हमें  इस

 भ्रघ्यादेश  को  जारी  करने  की  सलाह  दी  थी  |

 वरिष्ठ  अधिकारियों  की  एक  समिति  ने  मूल्याँकन  सम्बन्धी  प्रश्न  की  जांच  की  है  कौर

 उन्होंने  श्रधिग्रहण  की  जाने  वाली  आस्तियों  का  गहराई  से  भ्रध्ययन  किया  वे  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंचे  हैं  कि  उसकी
 सारी

 सम्पत्ति  नीलाम  करने  के  बाद
 भी  शायद  इतनी  राशि  प्राप्त  नहीं  होगी

 अघिकारियों  द्वारा  किया  गया  एक  करोड़  रुपये  का  मूल्याँकन उचित  ही  है  ।  उन्होंने

 भवनों  शादी  की  स्थिति  की  भी  जाँच  की  है  तभी  उन्होंने  यह  निर्धारण  उचित  ही  किया है

 श्रमिकों  के  मुआवजे  का  प्रश्न  उठाया  गया  है
 ।  इस  उपक्रम  को  अधिग्रहण  करने  के  बाद  ही  इस

 प्रश्न  पर  कानून  के  अनुसार  विचार  किया  जायगा
 ।  हम यह

 प्रयास
 कर  रहे  हैं  कि  श्रमिकों को

 बेरोजगार न  किया  जाए  ।  हमने  गुजरात  कम्पनी  प्रौढ़  मजगांव  बाक्स  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  एक

 बैठक  आयोजित की  हमने  यह  भी  कहा  है  कि  इन  लोगों  को  रोजगार  दिया  जावा  चाहिए  |

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  क  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 *Summarised  trarslated  version  based  on  English  translation  of  the

 speech  delivered  in  Tamil.
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 हमने  बही-ऋण  के  प्रश्न  की  जांच  नहीं  की  है  क्योंकि इस  ऋण  को  alter  करने  की  हमारी

 कोई  इच्छा  नहीं  है  ।  हमने  इसके  ग्रॉँकड़े  नहीं  लगाये  है  ।  यह  तो  कम्पनी  को  देखना  है  कि  बही-ऋण

 कितना  है  भ्रौर  इसे  कसे  वसूल  किया  जा  सकता  है
 ?

 सभापति  महोदय  :
 पहले  मैं  श्री  wa  लिमये  के  प्रस्ताव  को  लेता  ig  ।

 प्रश्न यह  है  :

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  28  1974  को  प्रख्यापित  एल कोक  एशडाउन  कम्पनी

 i  es ImHec
 का

 संशोधन  1974
 (1974

 का  अध्यादेश

 संख्या  5  )  का  निरनुमोदन  करती  है  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  negatived.

 समिति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 एलकोक  एश डाउन  कम्पनी  लिमेटड  का  1973

 का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गय  रूप  विचार  कया  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 2 खड़  &

 सभापति  महोदय  :  ea  हम  इस  पर  खंडवार  विचार  करेंगे
 ।

 प्रश्न यह  है  :

 खड़  2  विधेयक  किंग  बने  ।
 ह

 प्रस्ताव  स्वागत  ।

 The  motion  was  adopted.

 ae  2  के  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड 3

 सभापति  महोदय  खंड  3
 में  कोई  संशोधन नहीं  है

 प्रद नयह  है  :

 3  विधेयक  का  at  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted
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 खंड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  :

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 खंड  1  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  :

 Clause  1  was  added  to  the  Bill.

 झघधिनियमन  qa  तथा  विधेयक  का  ate  विधेयक  में  जोड़  दिया  गए  ।

 Enacting  Formula  and  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  देल बोर fag
 :  म  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Ramshekhar  Prasad  Singh  (Chapra)  :  I  regret  that  T  was  not  present
 in  the  House  in  the  morning  when  Honourable  members  have  given  their

 clarification

 Tt  has  been  alleged  in  an  answer  to  a  question  on  27th  August  1974  in

 the  Rajya  Sabha  that  my  name  has  been  included  in  the  list  of  members  who

 are  alleged  to  have  signed  some  160011071671081.0  ory  letter  for  the  grant  of  licences,

 I  have  already  made  a  statement  before  a  C.B.I.  Officer  that  I  have  not

 signed  any  recommendatory  letter  for  grant  of  licence.  I  am  shocked  to

 learn  that  the  Minister  of  Commerce  has  mentioned  by  name  in  them  Rajya
 Sabha  and  I  deny  this  charge.  It  is  baseless,

 I  request  you  to  take  necessary  steps  to  see  that  no  efforts  are  made  to

 defame  us.

 इसके  पश्चात्‌  लोक-सभा  29  1974  1896  के  ग्यारह बजे

 तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Thursday,  August

 29,  1974/Bhadra  7,  1896  (Saka)
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